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प्राक्कथन
हम सभी जानते हैं कि विकलांगों के लिए लाभकारी रोजगारों के सृजन के द्वारा अक्षमता को 'क्षमता' में रूपांतरित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकारी कार्यो में खपने की संभावनाओं के कम होने के साथ ही उनमें से कई विकलांगों के लिए उपयुक्त भी नहीं होते। हमें स्वरोजगार अवसरों को खोजने की जरूरत है और विभिन्न सरकारी स्वरोजगार योजनाओ के रूप में अवसर विद्यमान हैं।

"विकलांग व्यक्ति स्वरोजगार की ओर", विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुर्नवास केंद्र (वीआरसी) भुवनेश्वर के श्री राम किशोर शर्मा, पुनर्वास अधिकारी, का एक अत्यन्त उपादेय प्रयास है। जो कि विकलांगो से संबद्ध सभी योजनाओ का बड़ी सुघड़ता से बनाए गए गुलदस्ते से कम नहीं है।

विकलांगों की कल्याण संबंधी क्षेत्र मे कार्य करने वालो की भूमिका और उत्तरदायित्वों को स्पष्टतौर पर परिभाषित किया गया है। साथ ही विकलांग व्यक्तियों द्वारा उठाए जाने वाले लाभों प्रमुख छूटों पर भी विहंगम-दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है।

मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि पुस्तक सभी संबद्ध लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी और श्री शर्मा इस सुविचारित कृत्य के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।
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आमुख
विकलांग व्यक्तियों को अनुपादय मानवीय संसाधन माना जाता है। प्रायः लोग सोचते है कि अक्षम अर्थात समाज की दुगनी हानि अर्थात वैयक्तिक तौर पर हानि - क्योंकि विकलांग व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता और दूसरी आर्थिक हानि क्योंकि वे परिवार /समाज पर बोझ हो जाते हैं। यह विडंबना ही है, चूंकि कई विकलांगो ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक क्षमता को सिद्ध किया है। यदि उन्हें सही समय पर पर्याप्त अवसर मिले तो विकलांग भी स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं।
इस पुस्तक के लेखक के लिए क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, और सामने आने वाले क्षेत्रों की गतिविधियों के विवरणों व प्रावधानों व उनके सुधार की अपेक्षा में बाधक सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करना,अत्यन्त कठिन था। इस प्रयास का फल यही है नए संस्करण में पहले संस्करण की अपेक्षा महत्वर्पूण परिर्वतन हुए हैं। सरकार केन्द्रीय व राज्य दोनों ने ही विकलांगो को उनकी प्रगति/उत्थान के लिए कई लाभ और सुविधाएं दी हैं। परन्तु समुचित सूचना और जागरूकता की कमी के कारण कई विकलांग इनका लाभ ही नहीं उठा पाते। यह पुस्तक, लेखक द्वारा इस खाई को पाटने के लिए एक सेतु जैसा गंभीर प्रयास है। इस पुस्तक में सरकार द्वारा दिए गए कानूनी अधिकारों सहित स्वरोजगार पर विस्तृत सूचना तथा अन्य छूट व लाभों पर संक्षिप्त सूचना दी गई है। उससे ऐसे गंभीर कठिन एवं महत्वपूर्ण मुद्दे पर लेखक की मजबूत पकड़ झलकती है।  
मोटे तौर पर यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है-जैसे (1) सूचनाधारित और (2) अनुभवाधारित । प्रथम भाग एकदम सादा व तथ्यपूर्ण है। स्वरोजगार की संपूर्ण जानकारी विभिन्न संबद्ध योजनाओं व स्थलों को 6 शीर्षकों मे संकलित किया गया है-(अ) योजना क्या है (आ) पात्रता (इ) अपेक्षित प्रमाण पत्र (ई) आवेदन कैसे करें (उ) कहाँ संपर्क करें और (ऊ) सरकारी ज्ञापनों के संदर्भ, कार्यालय ज्ञापन, योजनाएं आदि।
दूसरा भाग (अध्याय- 2, 3, 5, 14, 19 और 21) अद्वितीय, सृजनात्मक, मौलिक व अनुभवाधारित है। लेखक ने सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्रों के 100 से अधिक स्वरोजगार स्थलों (विकलांगता व क्षेत्रवार) को चिह्रित किया है। इनमें जिला/ब्लाक स्तरीय कार्यकर्ताओं की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है। यद्यपि यह पुस्तक अखिल भारतीय रूप से लागू होने की द्वष्टि से लिखी गई है, परन्तु अंतिम भाग का केन्द्र बिन्दु उड़ीसा है। उड़ीसा में स्वरोजगार की अतिरिक्त सूचना को शामिल किया गया है जो कि उड़ीसा के पाठकों के लिए अत्यन्त लाभदायक होगी।
अध्याय-20 "भारत में सूचनाः मार्गदर्शन एवं पुनर्वास के अंतर्गत भारत में अक्षम (विकलांग) व्यक्तियों के लिए उल्लेखनीय सरकारी संस्थानों जैसे वीआरसी'ज, डीआरसी'ज, डीडीआरसी'ज, राष्ट्रीय संस्थान, आरसीआई, एएलआईएमसीओ, सीसीडी, सीआरसी'ज आदि की गतिविधियाँ और पते/फोन नंबर/ई-मेल आई डी सम्मिलित हैं। जो कि पाठकों को संबद्ध संस्थानों से विशिष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाएं पाने में सक्षत करता है।
अध्याय-14 लेखक द्वारा बनाई गई स्वरोजगार योजना वास्तव मे 'कम लागत में अधिक प्राप्ति' का एक सच्चा नमूना है। मंैनें लेखक श्री राम किशोर शर्मा के साथ मारवाडी युवा मंच(2003-04) की अध्यक्षता के दौरान अभिलतापूर्वक काम किया है। इस दौरान मारवाडी युवा मंच भुवनेश्वर ने 18 अक्षम विकलांग व्यक्तियों का स्वरोजगार की किट प्रदान की, जिनमें से 11 अक्षम विकलांग व्यक्ति या तो स्वतंत्र रूप से आजीविका कमा रहे हैं या फिर अपनी पारिवारिक-आय बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।
मै निश्चयपूर्वक कहता हूं कि यह पुस्तक विकलांगों और उनके मातापिता, गैर सरकारी संगठनो, उनके दक्ष कर्मचारियों, विकलांगों की गतिविधियों, विशिष्ट शैक्षणिक कर्मियों और डीआरडीए एवं डीआईसी के सरकारी कर्मचारियों, उप-जिलाधीश, एनएसी नगर निगम, डीएसडब्ल्यूओएस, वि़त्तीय संस्थान, जिला रोजगार कार्यालय,ब्लाक विकास कार्यालय, सीडीपीओ'ज, सीईओ'ज, आईपीओ'ज, वीएलडब्ल्यू'ज, आंगनवाड़ी कर्मियों आदि के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी।
मेरा विशवास है कि-यह पुस्तक विकलांग  / अक्षमों के स्वरोजगार व अन्य लाभों को जानने के लिए एक संपूर्ण दस्तावेज है। मैं,लेखक के विकलांगों के पुनर्वास के लिए दिए गए योगदान और सक्रिय भूमिका से पूर्णतया परिचित हूं। वे एक उद्भट लेखक हैं और यह पुस्तक एक मील का पत्थर सिद्ध होगी, जिसके लिए श्री शर्मा के प्रयासों की प्रशंसा की जानी चाहिए।
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अक्षय खंडेलवाल     
लेखक की कलम से

विकलांगों के प्रति समग्र व मुख्यधारा के अनूरूप जागरूकता वैश्विक रूप से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1981 को अंर्तराष्ट्रीय 'विकलांग-वर्ष' घोषित किया व समाज के इस छोर पर धकेल दिए गए इस छोटे से भाग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1993-2002 के दस वर्षों के अन्तराल को एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के विकलांगों के दशक के रूप मनाया। इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मुख्यधारा में शामिल करके उनकी अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि विकलांग व्यक्ति युवावस्था से ही स्वतंत्र हो जाएं तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर अखंडता आसान हो जाएगी।

असंख्य व्यवसाय विकल्पों के कारण विकलांगों सहित सभी रोजगार के इच्छुक लोग उद्धिग्न और भ्रमित से हैं। इस क्षेत्र में लगभग 18 वर्षों के कार्यानुभव में यह पता लगा कि अधिसंख्यक विकलांग पात्रता से हटकर (बिना पात्रता के) सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक होते है, और यही आशा अन्य भी करते हैं। इनमें से बहुत से तो अत्यन्त साधारण या बिलकुल भी जानकारी रखने वाले नहीं होते। तो कुछ कठिन अपेक्षाओं वाली परीक्षाओं/साक्षात्कारों को उत्तीर्ण करने के लिए वास्तव मे कठिन परिश्रम करते हैं, परन्तु सफलता कुछेक को ही मिलती है। रोजगार बाजार (विशेषकर सरकारी नौकरी) सिकुडता जा रहा है, जबकि निजी नौकरियों में अत्यन्त कुशल व दक्ष लोगों की जरूरत होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि बहुदेशीय कंपनियों सहित निजी क्षेत्रों में भारत में विकलांगों को रोजगार बहुत ही कम मिल रहा है। लगभग 95% लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उसका एक बड़ा भाग कम दरों पर रोजगार प्राप्त करता है। इस स्थिति में आजीविका-उपार्जन के लिए व्यक्ति को अपनी विचारधारा और जरूरतों को उपलब्धता एवं अपनी पात्रता के अनुरूप कुशलता और वैकल्पिक आय के बिन्दुओं पर मोड़ना पड़ेगा। मेरे विचार से आय के विकल्पों में स्वरोजगार एक अच्छा विकल्प है।

सरकार उद्यमियों और अक्षम/विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के विभिन्न उपक्रय लगाने के लिए तकनीकी औऱ वित्तीय अनुदान दे रही है। अनेको योजनाएं जैसे स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रधानमंञी रोजगार योजना, सापेक्ष्त ब्याज दर योजना आदि को आरंभ कर दिया गया है। एनएसएफडीसी, एसआईडीबीआई, केवीआईसी, एमवीएसएन जैसे वित्तीय संस्थानो और बैंको आदि ने भी इस उद्देश्य से अनुदान दिए हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एनएचएफडीसी की अद्धितीय योजनाएं, विकलांग क्षेत्रों- जिसमें मानसिक रूप से विकलांग व मानसिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए आरंभ की है।

सरकार ने विकलांगों को आरक्षण एवं पात्रत्ता में ढील, छूट आदि सहित तथा बिना छूट कई योजनाएं आऱंभ की हैं। ''विकलांगता ग्रस्त व्यक्ति (बराबर अवसर, अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) के अनुच्छेद 40 अधिनियम 1995''के अनुसार गरीबी हटाओ कार्यक्रम में विकलांगों के लिए कम से कम 3% आरक्षण स्वीकारा गया है। अभी तक तो थोड़ा सा ही काम हुआ है, काफी करना शेष है और वित्तीय संस्थानो, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनो के सार्थक तत्त्वावधान'/ सह संयोजन और अभिभावक/ विकलांगों की सक्रिय सहायता से बहुत कुछ किया जा सकता है। स्वरोजगार में आधारभूत समस्या जागरूकता, प्रेरणा, क्रियाशीलता,आवेदनों/प्रतिभूति प्रदाताओ की कमी, गलत/अधूरे आवेदनों, पात्रों के चयन, अवैध/ अनुचित उपक्रय, धनाभाव/लागू करने में कमी आदि की कमी है। उन मुद्दों को व्यवस्थित ढंग से लिया जाए। उस पुस्तक से पाठक/उपभोक्ता को स्वरोजगार चुनने के कारण और उनसे संबद्ध योजनाओ/कार्यालयों/ अधिकारियों(ग्राम/ब्लाक/जिला व राज्य स्तर के),व्यापार/उपक्रमों की सचित्र सूची,जिला और ब्लाक कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में जानने मे मदद मिलेगी।
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आभार

मैं, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक/संयुक्त सचिव श्री के के मित्तल को उनकी उदारतापूर्ण मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं।

मैं, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उपमहानिदेशक (रोजगार) श्री पी के रे का अविस्मरणीय प्रोत्साहन, सहायता, मार्गदर्शन और कार्यक्षेत्र के विस्तृत प्रसार को दिखाने के लिए ह्रदय से, आभार व्यक्त करता हूं। वे सदा ही मेरे प्रेरणा-स्रोत रहे हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की संयुक्त सचिव श्रीमती जयन्ती चन्द्रा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री आशीष कुमार का भी ह्रदय से आभारी हूं कि उन्होंने न केवल इस पुस्तक के प्रथम संस्करण(2004) का विमोचन किया बल्कि 2005 मे दूसरा संस्करण प्रकाशित करके देश भर के सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, जिलाधिकारियों को वितरित करना भी सुनिशिचत किया है।

मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी श्री मनोरंजन सरन, रोजगार निदेशक श्री विजय अरोडा, भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी, उड़ीसा सरकार की समाज कल्याण निदेशक और भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी श्रीमती अपराजिता सारंगी का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस पुस्तक के तीसरे संस्करण के लिए लेखक को अपने बहुमूल्य विचार प्रदान किए। जो विकलांगों के पुनर्वास-कार्य में सदैव मेरे सहायक होंगे।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के सभी अधिकारियों, विशेषकर उपनिदेश्क श्री योगेश रायजादा, सहायक निदेशक श्री के एस मीणा, उपाध्यक्ष डाँ रूमल सिंह, उप-निदेशक श्री आई के श्रीवास्तव, उप-निदेशक श्री सतीशकुमार, उप-निदेशक श्री ए एस खान, अवर सचिव श्री संतराम एवं श्री जे बी जोशी को उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं विशेष तौर पर श्री अक्षय खंडेलवाल का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होने अथक प्रयास करके लेखक को पुस्तक की भूमिका प्रदान की। डाँ अक्षय खंडेलवाल ने इस पुस्तक के प्रकाशन मे अपना सार्थक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया।

मैं क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री सुप्रिया अकेरकर और भारतीय एड एक्शन भुवनेश्वर की कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती मधुमिता रे को भी इस पुस्तक के पहले संस्करण के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देता हूं।

एलिमको के वरिष्ठ प्रबंधक श्री महेश दूबे, एनएचएफडीसी के वरिष्ठ उपप्रबंधक,(पी पी सी) के वरिष्ठ उपप्रबंधक, श्री ए के रे, झरोखा के अध्यक्ष, श्री किशन खंडेलवाल, मनोवैज्ञानिक टी मोहन,व्यवसायिक प्रशिक्षक श्री उपिन्दर सिंह VRC के सभी सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। वीआरसी के आशुलिपिक श्री एच एच बेहेरा को इस कार्य में तल्लीनता से लगने व प्रूफ पढने के लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।

इस पुस्तक में जिन जिन विकलांगों के फोटो छपे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जहाँ जहाँ से मैंनें जानकारी प्राप्त की, उन सभी स्रोतों, प्रेरक मित्रों और सहकर्मियों का भी आभारी हूं।

मैं अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी शर्मा को उनके धैर्य, प्रोत्साहन, सहनशीलता व परामर्श के लिए,अपनी पुत्री गरिमा व पुत्र गौरव को इस अथक प्रयास को पूरा करने के लिए अपेक्षित नैतिक संबल देकर प्रेरित करते रहने के लिए धन्यवाद देता हूं।
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अध्याय-1
विकलांगता, मूल्यांकन एवं निर्धारण
क. 
विकलांगता एवं प्रमाणीकरणः- 

विकलांगता के महत्त्वपूर्ण पक्ष- विकलांगता की परिभाषा, उसका मूल्यांकन, अक्षमता प्रमाण-पत्र देने हेतु प्राधिकारी, अपीलीय चिकित्सा बोर्ड, प्रमाण-पत्र की वैधता इत्यादि को विकलांगता अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 में को भली भांति परिभाषित किया गया है और भारत सरकार द्वारा अक्षम व्यक्तियों के लिए समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1996 और उड़ीसा के विकलांगता नियम 2003 को भी अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। सभी के लिए अनिवार्य है कि वे विकलांगों के अधिनियमों एवं नियमों का पालन करें। इस अध्याय में इन्हीं कानूनी पक्षों की संक्षिप्त चर्चा हुई है।

भारत सरकार के गजट में प्रकाशित प्रारूप में ही थोड़े से सुधारवादी बदलावों के साथ वैसा ही प्रारूप विकलांगों के लिए अक्षमता प्रमाण पत्र के नमूने के तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें विकलांगता अधिनियम 1995 और भारत सरकार के नियम 1996 के अक्षमता-संबंधी सभी वर्तमान पक्षों को शामिल किया गया है। यह सुझाव दिया गया कि अक्षमता-प्रमाण-पत्रों का प्रकाशन, राज्य स्तर पर एकरूपता बनाए रखते हुए, अच्छे कागज पर किया जाए। विकलांगों के लिए अक्षमता प्रमाण-पत्र पासपोर्ट की तरह होता है। यदि चिकित्सा बोर्ड स्थाई प्रमाण-पत्र जारी करता है तो उसका स्थायित्व बनाए रखने के लिए जलरोघी आवरण से लेमिनेट किया जाए। अक्षमता के महत्त्वपूर्ण लक्षण जैसे-श्रेणी, पाई गई अक्षमता की परिभाषा, उससे संबद्ध नियम जिनके अनुरूप मूल्यांकन और निर्धारण हुआ हो, जारी करने वाला अधिकारी, वैधता, सजा और प्रयोक्ता के लिए मार्गनिर्देश आदि को भी अक्षमता प्रमाण पत्र के पिछली ओर छापा जाना चाहिए।
ख. परिभाषाएं (निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अनुसार)
धारा-2(P): 
''चिकित्सा अधिकारी'' अर्थात् सक्षम सरकार द्वारा अधिनियम के विशिष्ट उद्देश्य के लिए  स्वीकृत कोई भी अस्पताल/संस्थान
धारा-2(t) : 
''अक्षमता ग्रस्त व्यक्ति'' अर्थात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता  से कम से कम 40% ग्रस्त हो।
धारा-2(i) : 
''अक्षमता'' अर्थात् दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, कुष्ठरोग से मुक्ति, बहरेपन से ग्रस्त, चलने-फिरने में अक्षम, मानसिक तौर पर पिछड़े हुए और मानसिक रोगी।
धारा-2(e) :
     "मस्तिष्कीय विकार'' अर्थात् जन्म से पहले ही, जन्म के समय विकसित/घटित 





     अपमान/चोट के कारण/शैशव काल में चलने-फिरने में अनियंत्रित लक्षणों वाले व्यक्तियों 




     का समूह आदि।
धारा-2(o) :           ''चलने-फिरने में अक्षम'' अर्थात् अस्थि, जोड़ों या मांसपेशियो संबंधी अक्षमता जिसके 
       कारण हाथ-पैरों के चलने मे रूकावट हो या किसी भी प्रकार का दिमागी विकार।
धारा-2(n) ''कुष्ठरोग से मुक्त/ठीक हुए व्यक्ति'' अर्थात कुष्ठ रोगों से मुक्ति प्राप्त होने के बावजूद भी 
निम्नलिखित कष्टों से ग्रस्त 
 i.
 बिना किसी प्रत्यक्ष विकलांगता के हाथ-पैरों मे सुन्नपन और आँखों व पलकों की पेशियों पर आघात लगना  
 ii.
दृष्टिगत विकृति और पेशियों मे आघाात के बाद भी हाथो-पैरों में सामान्य आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त क्षमता
 iii. 
अत्यधिक शारीरिक विकृति से साथ बढ़ती उम्र एवं उसी कारण लाभकारी व्यवसाय से वंचित और कुष्ठरोग ठीक होने के प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई दें
धारा-2(b) : '' दृष्टिहीनता'' ऐसी स्थिति जब मनुष्य निम्न में से किसी पीड़ा से ग्रस्त हो-

1. पूर्णतया द्वष्टिहीनता
2. प्रयुक्त लेंसों की मदद से बेहतर आँख ये 6/60 या 20/200 से अधिक द्वष्टि प्रसार या
3. 20 डिग्री या इससे भी अधिक के कोण से द्वष्टि के घुमाव क्षेत्र में भैंगापन हो।
धारा-2(u) : 
''कमजोर द्वष्टि वाले व्यक्ति'' अर्थात् चिकित्सा या मानकीकृत द्वष्टि सुधार के बाद भी व्यक्ति में दृष्टि संबंधी दोष का होना परन्तु जो कि समुचित सहायक यंत्र द्वारा प्रायोजित या प्रस्तुत कामों को कर पाने मे समर्थ हो।
धारा-2(l) : 
''श्रवण दोष'' अर्थात् दोनों में से बेहतर स्थिति वाले कान से 60 डेसिबल या अधिक की बातचीत में प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य की आवाज को भी न सुन पाएं।
धारा-2(r) : 
''मानसिक पिछड़ापन'' अर्थात् व्यक्ति के मस्तिष्क की रूकी हुई या अधूरी स्थिति जो कि विशेष तौर पर साधारण बुद्धिमता से कम लक्षित हो।
धारा-2(q) : 
''मानसिक रोग'' अर्थात् मानसिक पिछड़ेपन से अलग मानसिक विकृतियां।
ग. विभिन्न अक्षमताओ/विकलांगताओं को मूल्यांकित और निर्धारित करने वाले मार्गदर्शक बिन्दु (भारत सरकार के विकलांग व्यक्तियों हेतु नियम 1996 के अनुसार)
· केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा पूर्व निर्मित चिकित्सा बोर्ड द्वारा एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। (धारा-4(i))
· राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड का गठन करे, जिनसे कम से कम एक सदस्य किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो (धारा-4(i))
· जब अक्षमता में किसी प्रकार के सुधार की संभावना न हो तो ऐसी स्थायी अक्षमताओ के लिए अपेक्षित परीक्षण के बाद चिकित्सा बोर्ड एक स्थायी क्षमता प्रमाण-पत्र जारी करे। (धारा-5 (1))
· जब अक्षमता में सुधार की कोई संभावनाएं न हो तो चिकित्सा बोर्ड प्रमाण-पत्र की वैधता को दर्शाए। (धारा-5 (2))
· आवेदक को सुनवाई होने का अवसर मिलने तक अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने से मना न किया जाए (धारा-5 (3))
· आवेदक के प्रस्तुत होने पर चिकित्सा बोर्ड अपने निर्णयों पर केस के तथ्यों और परिस्थिति के अनुसार पुनर्विचार कर सकता है और सही समझे गए आदेश जारी कर सकता है।  (धारा-5 (4))
· चिकित्सा-बोर्ड द्वारा नियम-5 के अंतर्गत जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर, व्यक्ति केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा लागू स्थितियों के अनुरूप सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों की योजनाओ के अंतर्गत मिलने वाली छूटों और अन्य लाभों को पाने की पात्रता हासिल करके, आवेदन कर सकता है।  
नोट: यह प्रमाण पत्र विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सुविधाएं एवं रियायतें लेने के लिए अर्जी देने हेतु किसी विकलांग व्यक्ति के पात्र होने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज है। एक छोटी सी गलती उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए, चिकित्सा मंडल को सुनिश्चित करना है कि प्रमाण पत्र उपयुक्त व्यक्ति को जारी किया गया है, प्रत्येक प्रविष्टि समुचित रूप से भरी गई है, अशक्त्तता की श्रेणी, प्रकृति एवं प्रतिशतता को बिना किसी काट-छांट अथवा अधिलेखन के उल्लिखित किया गया है; सदस्यों के हस्ताक्षर एवं मुहर उपयुक्त जगह पर किए गए हों एवं फोटो को अनुप्रमाणित किया गया हो।
(घ)
विभिन्न प्रकार की विकलांगता के मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु दिशानिर्देश (उड़ीसा सरकार के विकलांग विनियम, 2003 के अनुसार)
विकलांगता का मूल्यांकन: कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार के दिनांक 6 अगस्त, 1986 की अधिसूचना संख्या 4-2/83-एच डब्ल्यू/111, के माध्यम से जारी विभिन्न प्रकार की विकलांगता के मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु सामान्य दिशा निर्देश नियमों के अनुबंध- क के तौर पर दिया गया है (इस पुस्तक में अनुबंध नहीं जोड़ा गया है) एवं खंड (ख), (ड़), (झ), (ठ), (ढ), (ण), (थ), (द), (न) एवं (प) के तहत दिया गया है।
(विभिन्न प्रकार की विकलांगता का मूल्यांकन एवं निर्धारण संशोधित सामान्य दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 1 जून, 2001 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं।)
विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राधिकरण : एक विकलांगता प्रमाण पत्र जिसे नियमों के साथ अनुबंध के तौर पर जोड़े गए प्रपत्र में राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा-समिति द्वारा जारी किया जाएगा। इस समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिस में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी एवं दो अन्य विशेषज्ञ होंगे, उनमें से एक यथ स्थिति अंधापन, दृष्टि अल्पता, कुंष्ठ अभिसाधित, बहरेपन, चलने-फिरने की अशक्तता, मंदबुद्वि एवं मानसिक बीमारी के विशेषज्ञ होंगे (धारा-4)।
विकलांगता प्रमाण पत्र : नियम-4 के तहत गठित चिकित्सा समिति उचित परीक्षण के उपरांत स्थायी रुप से अशक्त एवं जिसमें विकलांगता की मात्रा में कोई परिवर्तन की गुंजाईश नहीं है, के मामले मे एक स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। {धारा-5(1)}
· विकलांगता की मात्रा में विभिन्नता आने की कोई भी संभावना होने की स्थिति में, चिकित्सा समिति प्रमाण पत्र में वैधता की तिथि निर्दिष्ट करेगी। {धारा-5(2)}
· आवेदक के मामले पर सुनवाई करने का अवसर प्रदान किए बिना विकलांगता अमान्य नही की जाएगी। {धारा-5(3)}
· आवेदक द्वारा अभ्यावेदन करने के मामले में, समिति संबंधित मामले में अपने निर्णय से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों की समीक्षा करेगी एवं ततसंबंधी ऐसे आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उपयुक्त समझे। {धारा-5(4)}
· राज्य सरकार अशक्तता प्रमाणपत्र के जारी करने से संबंधित उठ रहे किसी भी विवाद का हल निकालने हेतु अपीलय चिकित्सा समिति नियुक्त कर सकती है।
· अपीलय चिकित्सा समिति में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के सहायक व्याख्याता से नीचे के पद के नहीं होंगे। उनमें से एक यथास्थिति चलने-फिरने की/दृष्टि अल्पता समेत दृष्टि सम्बंधी/श्रवण एवं बोलने की विकलांगता /मंदबुद्वि एवं कुष्ठ अभिसाधित के निर्धारण हेतु एक विशेष क्षेत्र के सहायक व्याख्याता होंगे।
· ऐसे मामले में अपीली चिकित्सा समिति का निर्णय अंतिम होगा। 
{धारा-6(3)}
प्रमाणपत्र की वैधता : नियम-5 के अंतर्गत जारी किया गया प्रमाणपत्र जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण देश में मान्य होगा एवं समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्ताधीन सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के तहत किसी भी स्कीम में स्वीकार्य सुविधाएं, रियायतें व लाभ प्राप्त करने के लिए अर्जी देने हेतु किसी व्यक्ति को पात्रता प्रदान करेगा। (धारा-7)
(ड़)
दण्ड
कोई भी कपटपूर्वक अशक्त व्यक्ति यदि निर्धारित किसी भी सुविधा का लाभ उठाता है या उठाने का प्रयास करता है तो उसे दो वर्ष की अवधि तक का कारावास अथवा 20,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों की सजा होगी। (पी डब्ल्यू डी अधिनियम 95 की धारा-69)
(6) उपयोगकर्ता के लिए दिशा निदेश
(1) विकलांगता प्रमाणपत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित रियायतों व लाभों को प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता हो/लाभ के लिए आवेदन उपलब्ध करते समय इस प्रमाणपत्र का साक्ष्यांकित छायाप्रति संलग्न करें। मूल प्रमाणपत्र को प्रमाणन एवं अगले संदर्भ हेतु अपने साथ सुरक्षित रखें।
(2) यदि आपको स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है तो इसके नवीकरण की कोई जरुरत नहीं है।
(3) यदि चिकित्सा-समिति ने पुर्ननिर्धारण की सिफारिश की है तो निर्धारित दिवस/माह पर उसके समक्ष उपस्थित हों।
(4) यदि आपको विकलांगता प्रमाणपत्र की प्रकृति/प्रतिशतता के विषय में कोई शिकायत है तो उसके संबंध में आप अपीलय चिकित्सा समिति के समक्ष अभ्यावेदन कर सकते हैं।
(5) विकलांगता प्रमाणपत्र खो जाने की स्थिति में आप सम्बंधित चिकित्सा-समिति को इस बाबत सूचना दें एवं द्वितीयक/नवीन विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निवेदन करें।
फोटो
एक कार्यक्रम में श्रीमति ज्योति चंद्रा द्वारा “अशक्त लोग स्वरोजगार की ओर” के प्रथम संस्करण को जारी करना (दिसम्बर-2004)
बायें से दायें:
1. श्रीमती अपराजीता सारंगी, भा.प्र.से., निदेशक (समाजिक कल्याण), उड़ीसा सरकार।
2. श्रीमती जयति चंद्रा, भा.प्र.से., संयुक्त निदेशक, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
3. श्री आर.के. वर्मा – लेखक/पुनर्वास अधिकारी – विकलांगों हेतु वीआरसी, भारत सरकार, भुवनेश्वर।
4. डॉ. एसबी अग्निहोत्री, भा.प्र.से., आयुक्त सह सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार।
5. श्री राधाकृष्णन, निदेशक, एमएसजेएवंई, भारत सरकार।
जिला चिकित्सा समिति (उड़ीसा)....................................
प्रमाणपत्र सं.: 
          दिनाकं:

.अशक्त व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र

यह प्रमाणपत्र कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) दिनांक 6 अगस्त, 1986 की राजपत्रीय अधिसूचना संख्या 4-2/83 – एच डब्ल्यू/111 के माध्यम से जारी विभिन्न प्रकार की विकलांगता के मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु सामान्य दिशानिर्देश जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता हो एवं पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 1995 की धारा-2 (ख), (ड़), (ठ), (द), (ण), (त), (थ), (द), (न) एवं (प) के अनुसार जारी की जाती है।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कु./श्री 
 जो श्री 
 के पति/पुत्री/पुत्र है जिनका विवरण निम्न है एक* 
 अशक्त व्यक्ति है उन्हें** 


% (
प्रतिशत) स्थायी/अस्थायी रुप से उनके*** 
 में विकलांगता है।
अशक्त व्यक्ति का विवरण
(1) पता : मो./ग्राम ............... पो.ऑ ............  थाना: ................   जिला:................ 

2)   आयु:........................        (3) लिंग: 
 
(4) हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ के अंगूठे का चिंह
*
विकलांगता के स्थायी होने एवं विकलांगता की मात्रा में विभिन्नता नहीं होने की संभावना नहीं होने के कारण पुननिर्धारण की सिफारिश नहीं की जाती है।
*
महीने/वर्ष की अवधि के उपरांत पुननिर्धारण की सिफारिश की जाती है क्योंकि विकलांगता की मात्रा में विभिन्नता आने के आसार है।
चिकित्सा समिति के तीन सदस्यों का हस्ताक्षर एवं मुहर

विशेषज्ञ



समिति के सदस्य

   

समिति के सदस्य
	बोर्ड सदस्य द्वारा सत्पायित विकलांग व्यक्ति का हालिया फोटोग्राफ 
	अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रधान द्वारा अद्योहस्ताक्षरी तथा मुहर एवं तिथि।
*
चलने-फिरने/अंधापन अथवा अल्प दृष्टि/वाक एवं श्रवण/मानसिक विकलांगता 
लिखें।
**
जो लागू न हो उसे छोड़ दें।
***
निर्दिष्ट करें।
· श्रवण विकलांग की स्थिति में दोनों कान से न सुनना
· अंधापन /अल्प दृष्टि के मामले में दोनों दृष्टि अंधता 
· मानसिक विकलांगता के मामले में आईक्यू
****
हड्डी/नाक, कान, गला/आंख/मानसिक इत्यादि।



अध्याय-2
स्व-रोजगार: आय का सर्वोत्तम विकल्प – क्यों ?

जीवन के हर कदम पर धन की आवश्यकता के चलते प्रत्येक व्यक्ति में आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनने की प्रबल अभिलाषा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। एक महान कवि ने कहा है: 


जब गांठ में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है


जब एक जर्रा हीरा है, तब हर एक शबनम मोती है।
आय सृजन के विकल्प

कृषि, स्व-रोजगार एवं वेतन रोजगार आर्थिक निर्भरता की अभिलाषा पूरी करने के आधारभूत औजार हैं। अतीत में कृषि आय-सृजन का सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता था एवं स्व-रोजगार एवं वेतन रोजगार क्रमश: दूसरे एवं तीसरे विकल्प के तौर पर लिए जाते थे। महान कवि घाघ ने लिखा है:
उत्तम खेती, मध्यम बान
निषिध चाकरी, भीख निदान।

वर्तमान में परिस्थितियां बिल्कुल उलट गई हैं। हमारी नई पीढ़ी कृषि को आय का साधन बनाने में अत्यल्प प्राथमिकता देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लिए कठोर परिश्रण की जरुरत होती है। यहां तक कि विपरीत मौसम में, इसमें काफी जोखिम रहता है तथा उत्पादन अत्यंत ही कम होता है, एक कवि ने किसानो के कठोर जीवन के विषय में ठीक ही कहा है:
हाड़, मांस, चाम, गाल खेत में मसेधा सींच
लू-लपट, ठंड, भेद, सहै सबौ दांत भींच!
(क)
कृषि

कृषि आय का एक महत्वपूर्ण विकल्प है और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 80% तथा शहरी जनसंख्या 20% के अनुपात में है और कृषि भारत की आबादी के लगभग 70% भाग का मूल व्यवसाय है। कृषि कामगार जनसंख्या का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा के जीविकोपार्जन का साधन हैं एवं इसका राष्ट्रीय आय में लगभग 50% का अंशदान है।

सरकार ने हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सबसीडी, कम ब्याज दर पर ऋण, कृषि आय पर आय कर में छूट आदि के रुप में कई पैकेज प्रदान किए हैं। अब कृषि अब अत्याधिक लाभकारी व्यवसाय बन गई है। मशीनीकरण के चलते इसमें कमतर हाथ का काम लिया जाता है एवं जोखिम की प्रतिपूर्ति बीमा के माध्यम से की जा सकती है। ऐसा देखा गया है कि अनेक ग्रामीण व्यस्क, जिन्हें कोई अन्य आय का विकल्प की संभावना नहीं होती, वे जीवकोपार्जन के तौर पर कृषि को अपना विकल्प बना लेते हैं या बनाने की इच्छा रखते हैं। परंतु पर्याप्त उपाजाऊ कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है और इसे सृजित नहीं किया जा सकता और न ही किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यद्यपि भारत की अधिसंख्य जनसंख्या कृषि में संलिप्त है और कई और लोग किसान बनना चाहते हैं परंतु मात्र कृषि युवकों की अभिलाषा पूरी नहीं कर सकती।

ख.
वेतन रोजगार
प्रत्येक व्यक्ति,चाहे वह अनपढ़, पढ़ा लिखा, कम शिक्षित या उच्च शिक्षित है, वेतन रोजगार को विशेषकर सरकारी रोजगार को अधिमान देता/देती है। आशवासित आय, सुरक्षित स्थिति, समाज में बेहतर स्थिति, अचछे भविष्य की संभावनाएं, कम कठिन कार्य, नियत कार्य अवधि और अन्य अनेक सुविधाएं जैसेकि एल टी सी, चिकित्सा व्यय प्रतिभुगतान, बाल शिक्षा भत्ता, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण इसके कारण हैं। मैं रोजगार इच्छुकों को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, उन्हें सरकारी रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए, किंतु मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे पात्रता, चयन की तैयारी और संभावना के संदर्भ में अपना मूल्यांकन करें। यद्यपि सरकार ने नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण(वी एच, एच एच, ओ एच प्रत्येक को 1%) दिया है। वी आर सी'ज, रोजगार कार्यालयों में विशेष प्रकोष्ठ, विकलांगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय, राष्ट्रीय संस्थान इत्यादि नौकरी के इच्छुकों को नियोजन सेवा उपलव्ध कराने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विकलांग नौकरी इच्छुकों को यह समझना और अनुभूति करना अनिवार्य है कि, इस सब के बावजूद, यह सब इतना आसान नहीं है क्योंकि रोजगार बाजार(विशेषकर सरकारी नौकरियां)सिकुड़ रही हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की शेष नौकरियों के लिए कठिन खुली प्रतिस्पर्द्धा है। वैश्विकरण और तकनीकी प्रगति के वर्तमान युग में, पी डब्ल्यू डी'ज के लिए बहुधा वेतन रोजगार में भी अपनी स्थिति सुरक्षित रखना जटिल कार्य बन चुका हैं। यह पी डब्ल्यू डी'ज की बौद्धिक और अवशिष्ट योग्यता का प्रश्न नहीं है, निस्संदेह वे प्रतिस्पर्द्धा की क्षमता रखते हैं, कुछ अपने उच्च कौशल, भारी प्रतिभा और प्रतिस्पर्द्धा क्षमता सिद्ध भी कर चुके हैं। नीति नियोजन एवं निष्पादन के संदर्भ में वर्द्धित समावेश/गैर-समावेश सरकारी प्रयासों के कारण अनेक विकलांग सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। यद्यपि सरकार ने शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण, रियायतें उपलब्ध कराई हैं, तथापि व्यावसायिक एवं तकनीकी रूप से, योग्य पी डब्ल्यू डी'ज की भारी कमी हैं। हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि यह कार्य सरकार द्वारा अकेले दम पर पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है। उड़ीसा में श्रवण विकलांग वयस्क,जो स्नातक/परास्नातक अथवा व्यावसायिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं, बहुत थोड़े हैं। दृष्टि विकलांगों की स्थिति अधिक बेहतर नहीं है। सचलता विकलांग दृष्टि एवं श्रवण विकलांगों की तुलना में अधिक शिक्षित हैं , किंतु तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता रखने वाले सचलता विकलांग बहुत कम हैं। वी आर सी तथा विकलांगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय, भुवनेश्नर का चालू रजिस्टर इस तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट और इसकी पुष्टि करता है। इसका अर्थ है कि उड़ीसा में विद्यमान पृष्ठभूमि के साथ सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करना बहुत जटिल एवं कठिन कार्य है।
ग.
स्व-रोजगार
यदि हम विद्यमान तथ्यों और उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पी डब्ल्यू डी'ज को वेतन रोजगार हेतु अधिक आशावान नहीं होना चाहिए क्योंकि संभावनाएं अत्यल्प हैं। द्धितीय अर्जन विकल्प, जो कि कृषि हैं, में अभी तक आशा की किरण शेष है, यदि पी डब्ल्यू डी'ज के पास पर्याप्त उपजाऊ एवं सिंचित भूमि, संसाधन और मानवीय समर्थन उपलब्ध है तो मेरा दृढ़ विशवास है कि स्व-रोजगार में व्यस्क पी डब्ल्यू डी'ज की विशाल तादाद को समायोजित करने की बृहत्तर संभावनाएं हैं। सरकार द्वारा स्व-रोजगार वित्त स्कीम, द्धितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की जा चुकी थी। तदुपरांत धीरे-धीरे कई स्कीमें जैसेकि एस एस आई वित्त(1956),डी आर आई (1972),आई आर डी पी (1978), टी आर वाई एस ई एम (1977), एस ई ई यू वाई(1983), एस टी ई डी(1984),एस ई पी यू पी(1986),एस यू एम ई(1989) पी एम आर वाई(1993), एस ई एस आर वाई(1995), एस जे एस आर वाई(1997)तथा एस जी एस वाई(1999) प्रारंभ की गई थीं। सरकार ने इन स्कीमों के अंतर्गत पी डब्ल्यू डी'ज को आरक्षण, सब्सिडी तथा ऊपरी आयु में छूट प्रदान की है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पी डब्ल्यू डी'ज को स्व-रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष स्कीम ''राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम'' (जनवरी,1997) में प्रारंभ की है। सरकार द्वारा अन्य उपाय भी किए गए हैं जैसेकि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन में 7.5% आरक्षण, एस टी डी/पी सी ओ मिल्क पार्लर्स, राशन की दुकान आवंटन में सर्वोच्च वरीयता इत्यादि।

उड़ीसा में उद्यमियों की सहायता हेतु वित्तीय, तकनीकी और विपणन में सहायता आदि जैसे अनेक उपायों के संबंध में दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही हैं। उड़ीसा की वार्षिक ऋण योजना(ए सी पी) रू.2800 करोड़ (2004) की है, जो प्रतिवर्ष वृद्धि पर है, विशेषकर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। यदि हम ए सी पी का 3% पी डब्ल्यू डी'ज के लिए गणना करते हैं तो इसका कुल योग रू.84 करोड़ होता है तथा प्रतिवर्ष कुछ हजार पी डब्ल्यू डी'ज ऋण प्राप्त कर सकते हैं। दो हजार से अधिक पी डब्ल्यू डी'ज को एन एच एफ डी सी स्कीम के तहत लगभग रू.10 करोड़ का ऋण दिया जा रहा हैं (2004 तक) महिलाओं के लगभग 1,07,862 एस एच जी'ज गठित किए गए हैं। इनका गठन मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया हैं। यदि हम प्रत्येक समूह में केवल एक महिला को जोड़कर चलें तो लगभग एक लाख विकलांग महिलाओं (डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज) की सहायता की जा सकती हैं। डब्ल्यू एवं सी डी विभाग की डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज हेतु धुलाईघर परियोजना, जिसको वी आर सी द्वारा तकनीकी सहायता प्राप्त है, डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु अनूठी और महत्वाकांक्षी परियोजना है।

प्राचीन काल में लोग सीमित सम्पदा और संसाधनों के साथ प्रसन्न और संतुष्ट रहा करते थे। एक प्रख्यात कवि के अनुसारः
गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान
 जब आवै संतोष धन, सब धन धूल समान।

अब परिस्थिति, लोगों की अभिरूचि और धारणाएं बदल चुकी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बढ़ी जरूरतों की पूर्ति के लिए ज्यादा पैसा चाहता हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और पर्याप्त अर्जन का स्वप्न साकार करने हेतु स्व-रोजगार सर्वोत्तम अर्जन विकल्प हैं।
प्राथमिकता आधारित आजीविका के दो विकल्पों का नीचे दिया गया तुलनात्मक विवरण,उद्यमियों को उनकी आजीविका प्रत्याशंसा और संभावनाओं के निर्णय में सहायक होगा।                     
	क्र.सं.
	वेतन रोजगार
	स्व-रोजगार


	1.
	यह स्वतः-संतृत्पकारी , ह्रासकारी  तथा संकुचनशील है। 
	यह स्वतः सृजनशील, वृद्धिशील और विकासशील है।


	2.
	इसका दायरा सामित है तथा पी डब्ल्यू डी'ज के लिए इसके पाने की संभावनाएं अति क्षीण हैं।
	इसका दायरा असीम है। सरकार समावेशी स्कीमों में पी डब्ल्यू डी'ज के लिए वर्द्धित वित्तीय निर्धारण, सब्सिडी, छूट आरक्षण, रियायतों के माध्यम से प्रोत्साहन दे रही है। नए मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। पी डब्ल्यू डी'ज के लिए विशेष स्व-रोजगार स्कीमें(एन एच एफ डी सी) प्रारंभ की गई हैं।


	3.
	मासिक वेतन तथा थोड़ी वार्षिक वृद्धि और दो वर्ष में एक बार डी ए बढ़ोतरी के रूप में आपका अर्जन नियत होता है। आप अपनी दक्षता, कठोर परीश्रम, सृजनशीलता  और अभिन्नता द्वारा अपनी नियत /वेतन वृद्धि एवं डी ए में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। वैतनिक आय गुजारे भर के लिए होती है। आप अतिरिक्त संचय अथवा वैभवपूर्ण जीवन यापन नहीं कर सकते हैं।
	आप के पास अपनी कड़ी मेहनत, सृजनात्मक व्यवसाय विचार, अभिनवकारी योजना, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, उचित मूल्य और पर्याप्त बाजार सम्पर्कों इत्यादि के माध्यम से अपना दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक अर्जन बढ़ाने हेतु असीम अवसर और संभावनाएं हैं। आप वैभवशाली जीवन यापन कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए संचय भी कर सकते हैं।


	4.
	कर्मचारी राष्ट्रीय सम्पदा का उपभोग करता है।(औद्योगिक कर्मचारियों को छोड़कर)
	आप राष्ट्रीय सम्पदा सृजित करते हैं, जो जी डी पी बढ़ाती है। आप उत्पाद के माध्यम से लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा निर्यात् के माध्यम से विदेशी मुद्रा लाते हैं। आप बेरोजगारों को वेतन रोजगार प्रदान कर बेरोजगारी घटाते हैं।

	5.
	आप केवल कर्मचारी हैं। आपको किसी के अधीन कार्य करना होता है। आप केवल सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अपने अभिनव और सृजनात्मक विचारों का कार्यान्वन नहीं कर सकते हैं।
	आप रोजगारदाता और मालिक हैं। इसलिए आप अपने व्यवसाय का स्थायित्व और द्रुत अथवा निरंतर विकास सुनिशिचत करने हेतु योजना बना सकते हैं और अपने सृजनात्मक नवप्रवर्तनकारी विचारों को कार्यान्वित कर सकते हैं।

	6. 
	संतुष्टि का स्तर बहुत नीचा होता है तथा निराशा का स्तर बहुत ऊंचा होता है क्योंकि नियत आय, प्रतिकूल कार्य माहौल, वरिष्ठों के अयथार्थ और क्षब्धकारी तर्क
	संतुष्टि का स्तर ऊंचा तथा निराशा का नीचा होता है क्योंकि आप अपने प्रयासों का परिणाम अपनी वर्द्धित आय के रूप में पाते हैं।


	फोटो



''पी डब्ल्यू डी'ज के त्वरित पुनर्वास हेतु राजनैतिक इच्छा अनिवार्य है''

श्री नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा, वी आर सी, भुवनेश्वर द्वारा उड़ीसा सरकार के माध्यम से व्यवस्थित 20 स्व-रोजगार किट्स भेंट करते हुए, उनके साथ हैं श्रीमती मधुर सरनगी आई ए एस, आयुक्त-सह-सचिव,डब्ल्यू एवं सी डी विभाग


 
अध्याय-3
सफल उद्यमी की अनिवार्यताएं
क.
परिचय
उद्यमी वह व्यक्ति होता है जिसका एक स्वप्न, मौलिकता तथा साहस होता है, जो बॉस होता है, जो वाणिज्यक संगठन की संचालन विधि का निर्णय करता है, जो समस्त गतिविधियों को समन्वित करता है, जो मांग की भावी प्रवृति और उत्पादों के मूल्य का पूर्वानुमान करता है। अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में निवेश अवसर सृजन में उद्यमिता को अनिवार्य तत्व चिन्हित किया है।
ख.
परिभाषाएं

''एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो नवप्रवर्तन करता है, धन जुटाता है, निवेश जुटाता है, प्रबंधकों का चयन करता है तथा उन्हें और अवसरों को पहचानने की योग्यता के साथ वाणिज्यक संगठन का संचालन करता है जिनकी पहचान करने में अन्य लोग सक्षम नहीं होते हैं तथा इन आर्थिक अवसरों की पूर्ति हेतु सक्षम हैं।''






जोसेफ ए.स्कुम्पीटर
''एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तन की तलाश में रहता है, इस पर प्रतिक्रिया करता है, एक अवसर के रूप में इसका लाभ उठाता है। उद्यमी नवप्रवर्तक होते हैं। नवप्रवर्तक उद्यमीयता का एक विशिष्ट साधन है।''
डरकर
ग.
एक उद्यमी की महत्वपूर्ण विशेषताएं
1. इसमें अनेक लोग होते हैं जो साथ मिलकर मूलरूप से उत्पाद, बिक्री,क्रय इत्यादि के 

  प्रयोजन हेतु कार्य करते हैं।
2. यह उत्पाद का उत्पादन करने हेतु अन्य बहुमूल्य संसाधनों को उपभोग करता है   

   जैसेकि कच्चा माल, जनशक्ति, समय, ऊर्जा, शाला स्थान, उपयोगिताएं, ईंधन इत्यादि।
3. एक उद्यमी एक निरंतर अस्तित्व है। यह एक एकल उत्पाद अथवा परिणाम के लिए 

   किया गया तदर्थ प्रयास नहीं है, किंतु इसके बजाय उत्पादों अथवा सेवाओं की श्रृंख्ला 
   के उत्पादन हेतु एक अविराम प्रयास है।
4. प्रत्येक उद्यम की किसी न किसी प्रकार की अंतिम शुद्ध लाभ अथवा हानि गणना होती   

   है।
घ.
उद्यमी के कार्य

आर्थर एच-कोल (Arther H. Cole) ने वर्णन किया कि,' उद्यमी निर्णयकर्ता होता है' तथा प्रत्येक व्यवसाय उद्यमी के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कियाः
1. उद्यम के उद्देश्यों का निर्धारण और बाजार मांग में परिवर्तन के कारण स्थितियों के अपेक्षानुसार इन उद्देश्यों में परिवर्तन करना।
2. उद्यम हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना।
3. सामग्री अथवा सेवाओं के लिए बाजार का विकास तथा उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति हेतु नए उत्पाद अथवा सेवाओं का उपाय।
4. संगठन का विकास उद्यम में अधीनस्थों के साथ दक्षतापूर्ण संबंधों सहित।
5. लोक प्राधिकारियों और समग्र समाज के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना।
6. कार्य कुशल प्रौद्योगिकी-उपकरण की आवश्यकता और इसका संशोधन जैसे ही बाजार में नई मशीनरी उपलब्ध होती है। 
   
ड़.
सफलता हेतु पूर्वापेक्षाएं

एक उद्यमी को सफल बनाने के लिए उद्यम के समस्त पक्षों यथा उत्पादन, वित्तीयन, विपणन, उपभोक्ता देखभाल इत्यादि की समुचित व्यवस्था और समन्वय किया जाना चाहिए। उद्यम की सफलता हेतु कतिपय पूर्वापेक्षाएं हैं:-
1.
उद्देश्यों का निर्धारण

उद्यमी को सुविदित होना चाहिए कि क्या किया जाना है। उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात ही उन्हें अर्जित करने हेतु उपाय और साधन निर्धारित किए जाएंगे। जी ओ/एन जी ओ आने वाले अधिकांश पी डब्ल्यू डी'ज बिना किसी विचार के साथ कार्यालय पहुंचते हैं।

पुनर्वास अधिकारी तथा पी डब्ल्यू डी के बीच इस वार्तालाप को पढ़ें तथा निष्कर्ष निकालें।
आर ओ
कौन दरकार? (आपको क्या चाहिए?)

पी डब्ल्यू डीः
आज्ञा, खांडे चाकरी देआन्तु।(श्रीमान, मुझे सरकारी नौकरी दे दीजिए।)

आर ओः

चाकरी पादूबा एत्ते सहज नूहा।चाकरी छाडा, अन्य कौन चाहूछान्ती?



बिजनेस करिबा की? (सरकारी नौकरी पाना आसान काम नहीं है। सरकारी नौकरी छोड़कर 



क्या आपके पास कोई अन्य विकल्प हैं? क्या आप बिजनेस करेंगे?)
पी डब्ल्यू डीः
आज्ञा मू जाने आख्याम, परिबी की परिबिनी? हाऊ आज्ञा तथाबी देआन्तू। (श्रीमान, मैं विकलांग हूं, मैं उपक्रम चला पाऊंगी या नहीं? तथापि, मुझे स्व-रोजगार विकल्प बताएं।)
आर ओः
कौन करिबे?(आप क्या बिजनेस प्रारंभ करेंगे?)
पी डब्ल्यू डीः
आज्ञा,'दुकान-फुकान'करिबा,(श्रीमान,कोई दुकान)
आर ओः
की दुकान?(कौन सी दुकान?)
पी डब्ल्यू डीः
आज्ञा, बिजनेस करिबा(श्रीमान कोई बिजनेस)
आर ओः
की बिजनेस? (क्या बिजनेस)
पी डब्ल्यू डीः
आज्ञा, आपनाकार जहा खुसी/दाया सेवा देआन्तु----
     
(श्रीमान,आप अपनी इच्छा और दया से दे दें)
बातचीत के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अधिकांश पी डब्ल्यू डी केवल किराये की दुकान के लिए आग्रह करते हैं। कोई भी-वित्तीय संस्थान ऐसे उद्यमी की वित्तीय सहायता हेतु आगे नहीं आएगा जिसे स्व-रोजगार के विषय में इतनी कम जानकारी है।
उद्यमी को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वह किस क्षेत्र में उपक्रम करना चाहेगा/चाहेगी, जैसेकि उत्पाद इकाई, सेवा क्षेत्र अथवा व्यापार। यदि यह एक उत्पादन इकाई है, तो उत्पाद का प्रकार, पूर्ण उत्पाद का उत्पादन किया जाएगा अथवा कि आंशिक उत्पाद का, इन सबका निर्णय किया जाना चाहिए। सेवा के मामले में उपलब्ध कराई जाने हेतु सेवा की प्रकृति और प्रकार।
2.
समुचित योजना

योजना में पूर्वानुमान और कार्य विधि का निर्धारण सम्मिलित होता है। योजना वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। भविष्य सदैव अनिश्चित होता है। योजना में भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाकर संभव कार्य पथ निर्धारित किया जाता है जो उद्यमी को आने वाले समय की अनिश्चितताओं हेतु तैयार होने में सहायता करता हैं।
3.
वित्तीय योजना

वित्तीय योजना का उद्देश्य विद्यमान स्कीमों के अंतर्गत पर्याप्त निधियां जुटाना होता है। पूंजी का अभाव और साथ ही इसका अत्याधिक्य दोनों ही व्यवसाय के लिए हानिकर होते हैं। भावी विकास योजनाओं के लक्ष्यों पर आधारित वर्तमान जरूरतों के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु एक संपर्क योजना आवश्यक होती है।  वित्तीय योजनाः(क) व्यवसाय पूंजी की आवश्यकता; (ख) निधियों के स्रोत; (ग) पूंजी सरंचना की व्यवस्था का निर्धारण करती है। यह देखा गया है कि पी डब्ल्यू डी'ज सहित उद्यमी वित्तीय योजना में बहुत कमजोर हैं। जब मैंने, एक पुनर्वास अधिकारी(आर ओ) के रूप में इस मुद्दे पर बातचीत की, जिसका नीचे दिया विवरण, घटिया वित्तीय योजना या कहें कि कोई योजना नहीं होने का तथ्य उजागर करता है।
आर ओ
आपनाकर कौन दरकार?  (आपको क्या चाहिए?)
पी डब्ल्यू डी
आपना जहा चाहन्ती दियान्तु।(श्रीमान,आप जो ठीक समझें, दे दें।)
आर ओ
आपना कुहान्तु ना, आतिकामरे केते टोका लोन रे बिजनेस

भला चालिबा? (आप अपना आकलन बताएं, इस उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको न्यूनतम कितनी राशि चाहिए?)
पी डब्ल्यू डी
लाख्ये वियान्तु(एक लाख)।(श्रीमान मुझे एक लाख रूपया दे दीजीए।)
आर ओ
गांव रे केते लोका रहूयन्ती? आपनका पाठा केते? आपनका पारी केते दोकान आच्छी? (गांव की आबादी कितनी है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है तथा गांव में ऐसी कितनी दुकानें पहले से मौजूद है?)
पी डब्ल्यू डी
मू जानी नाईं। तथापि 300-400 लोका थिबे। आज्ञा मू तो गांवरा लोका, मोर पाठसाठ किच्छी नाईं। गांवरे 3-4 दुकान भी आच्छी।(श्रीमान मुझे पता नहीं है। तथापि, 300-400 की आबादी होगी। श्रीमान मैं एक ग्रामीण हूं, मैं अनपढ़ हूं। मेरे गांव में 3-4 दुकानें हैं।)
आर ओ
लाख्या टोका लोन रे भाला चालिवा ना बिजनेस?(इस व्यवसाय को चलाने के लिए एक लाख रूपया पर्याप्त होगा)
पी डब्ल्यू डी
ना आज्ञा, कस्तारे चालिबाकू पड़ीबा.लाखा टोका बहुत कम।(नहीं श्रीमान, यह एक लाख रूपए में नहीं चल पाएगा क्योंकि एक लाख रूपए की राशि बहुत कम होती है।
आर ओ
हाऊ, कुहान्तु केते टोकारे ठीक ठाक चालीबा।(ठीक है, तब आप मुझे बताएं कि प्रस्तावित व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी।)
पी डब्ल्यू डी
आज्ञा, युई लाख्या (रू दो लाख) दियान्तू। (श्रीमान, मुझे दो लाख रूपया दे दीजिए।)
आर ओ
कौन आज्ञा लाख्या-दुई लाख्या कहूचन्ती, ठीक भाबरे कुहान्तू केते टोका दरकार, मू एबे खातरे लिखीबाकू जाऊची।(आप क्या कह रहे हैं? एक लाख या दो लाख, सोच समझकर कहो क्योंकि में राशि अंतिम रूप से लिखने जा रहा हूं।)
पी डब्ल्यू डी
आज्ञा आपना ता जानीचन्ती आजी-काली केते महंगा साबू जिनिसां हाऊ आज्ञा, चारी लाख्या (रू-4 लाख) लेखान्तु।(श्रीमान,आप जानते हैं आजकल महंगाई कितनी अधिक हैं। ठीक है श्रीमान, आप चार लाख रू.लिख दें।)    

· यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्यमी वित्तीय योजना के मामले में बहुत कमजोर हैं।
4. व्यवसाय की अवस्थिति

व्यवसाय की अवस्थिति उपक्रम के प्रकार और प्रकृति पर निर्भर है। उदाहरण के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार काम्पलेक्स, आवासीय फ्लैट्स/क्षेत्र इत्यादि एस टी डी/पी सी ओ के लिए बहुत उपयुक्त हैं लेकिन बकरीपालन, सूअरपालन अथवा कुक्कुरपालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए उद्यमी को व्यवसाय की समुचित अवस्थिति का निर्णय उपक्रम और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप करना चाहिए।
5. विपणन

इस पुस्तिका में सुझाए गए अधिकांश उपक्रम छोटे हैं और मूलतः ग्राम/जी पी/ब्लाक अथवा जनपद के दायरे के अंदर अवस्थितियों में उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री पर आधारित हैं। इसको मीडिया, पोस्टरों, घोषणाओं इत्यादि के माध्यम से प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, तर्कसंगत प्रतिस्पर्द्धी कीमतें, अच्छा व्यवहार, दुकान समय पर खोलना-बंद करना, उत्पादों का बेहतर प्रदर्शन इत्यादि अच्छा विपणन, बिक्री और लाभ सुनिश्चित करेंगे।
6.
पीछे का दरवाजा बंद कर दें

साधारणतः प्रवेश के दो द्वार होते हैं-(क) सामने का द्वार जहां ग्राहक आते हैं उत्पाद क्रय करते हैं तथा मूल्य चुकाते हैं; (ख) पिछले द्वार से प्रवेश, जहां माता-पिता/संबंधी आते हैं, उत्पाद/सामान ले जाते हैं किंतु भुगतान कभी नहीं करते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि समुचित लेखा-जोखा, स्थायी विकास और लाभ के लिए पीछे का दरवाजा स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए।
7.
पुनर्निवेश

यह देखा गया है कि उद्यमी व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में, शुद्ध लाभ को, जीवन स्तर सुधारने हेतु घरेलू कार्यों पर व्यय किया करते हैं। निस्संदेह, व्यवसाय जीवन स्तर सुधारने हेतु प्रारंभ किया गया है लेकिन नितान्त प्रारंभिक काल में नहीं। लाभ का कुछ प्रतिशत, व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकता के अनुसार, कुछ वर्षों हेतु पुनर्निवेशित किया जाना चाहिए (प्रथम वर्ष 30%, द्धितीय वर्ष-25%, तृतीय वर्ष-20%, चतुर्थ वर्ष-15%) जिससे कारोबार और लाभ में वृद्धि होगी और अन्ततः व्यवसाय बेहतर ढंग से स्थायी होगा तथा उद्यमी और उनके परिवार श्रेष्ठ जीवन यापन कर सकते हैं।
8.
उधार

सीमा से अधिक उधार विफलता का एक कारण है। दूसरी ओर, केवल नकद के आधार पर व्यवसाय चला पाना अत्यंत कठिन है और ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में विशेष कठिन है। इसलिए, उधार देना होगा, लेकिन केवल उन ग्राहकों को जिनकी जन छवि अच्छी है, वित्तीय स्थिति बेहतर है और उद्यमी को सुविदित है। कार्यशील पूंजी के दस प्रतिशत मूल्य का सामान एक माह के उधार पर दिया जा सकता है। किसी एक या कम संख्या में ग्राहकों को बहुत अधिक उधार नहीं दिया जाना चाहिए।  
9.
भंडारण

पी डब्ल्यू डी'ज को स्टॉक रजिस्टर बनाकर रखना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियों से उद्यमी को स्टॉक की उपलब्धता, उच्च/न्यून मांग के उत्पाद और उनके आयतन/प्रमात्रा की साप्ताहिक, मासिक/वार्षिक आधार पर जानकारी रहेगी।

कुछ अन्य कारक भी सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं जैसेकि देश के कानून एवं सामाजिक परिवेश/प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्य करना, विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों में रियायतों, आरक्षणों का लाभ उठाना, व्यवसाय दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना, समय पर ऋण वापसी, भविष्य हेतु बचत, जीवन और व्यवसाय दोनों के बीमे, आयकर विवरणी इत्यादि का ध्यान रखना।
	फोटो



वी आर सी भुवनेश्वर में एम वी एस एन एवं वी आर सी द्वारा व्यवसाय तकनीकी, पुनर्निवेश, भंडारण, भविष्य हेतु बचत, बीमा, बिक्री व्यवस्था, ऋणशोध इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में विकलांग ऋण प्राप्तकर्ताओं, उनके अभिभावकों तथा गारंटी को परामर्श देने हेतु आयोजित एन एच एफ डी सी ऋण इंटरफेस कार्यक्रम।
बाएं से दाएं: (1) श्री आर के शर्मा, पुनर्वास अधिकारी, वी आर सी भुवनेश्वर,(2) श्रीमती मीना दास, एम वी एस एन, उड़ीसा सरकार का उपक्रम,(3) नम्रता चढ्ढा, सदस्य, महिला आयोग उड़ीसा। 

अध्याय-4

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं 
विकास निगम(एन एच एफ डी सी)
क.
परिचय

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने एन एच एफ डी सी की स्थापना (24-1-1997) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के अधीन एक कम्पनी, जो लाभ हेतु नहीं है, के रूप में रू-400 करोड़ (रूपए चार सौ करोड़) की अंशपूंजी के साथ की है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन कम्पनी है। एन एच एफ डी सी अनेक पहलुओं में अनूठी है। 
जैसेकिः
i. यह मानसिक विकलांगों सहित सम्पूर्ण विकलांग वर्ग को स्वरोजगार एवं उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करने वाली विशिष्ट स्कीम है।
ii. ब्याज दर तुलनात्मक रूप से कम है, जो पुरूष वर्ग हेतु 5 से 6% वार्षिक और महिला वर्ग के लिए 4 से 5% वार्षिक है।
iii. स्कीमों की व्यापक श्रृंखला है जिसमें व्यवसाय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण इकाई तथा कृषि आधारित गतिविधियां सम्मिलित हैं।
iv. ऋण की राशि रू-50,000/-से कम होने की स्थिति में मार्जिन राशि और बंधक आवश्यक नहीं है तथा समग्र राशि (कार्यशील एवं गैर-कार्यशील पूंजी) एक ही समय विमोचित की जाती है।
v. ऋण हेतु वित्तीयन बैंक के माध्यम से नहीं किया जाता है। इसकी वित्त व्यवस्था सीधे राज्य संयोजन अभिकरणों द्वारा की जाती है।
vi. यह अनिवार्य एवं बाध्यकारी नहीं है कि एन एच एफ डी सी आवेदन किसी जनपद/ ब्लॉक अभिकरण द्वारा संस्तुत अथवा प्रायोजित किया जाए। लाभार्थी सीधे राज्य संयोजन अभिकरण का समक्ष स्वंय आवेदन कर सकता है।
उद्देश्यः
· पी डब्ल्यू डी'ज के लाभ हेतु आर्थिक विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
· पी डब्ल्यू डी'ज के लाभ/आर्थिक पुनर्वास हेतु स्वरोजगार और अन्य उपक्रमों को प्रोत्साहन देना।
· पी डब्ल्यू डी'ज को स्नातक और उच्चतर स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य / व्यवसायिक/ तकनीकी शिक्षा के अनुसरण हेतु ऋण प्रदान करना।
· स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को उनके तैयार माल के विपणन में तथा कच्चे माल के प्रापण में सहायता करना।
स्कीमः
 
एन एच एफ डी सी द्वारा पी डब्ल्यू डी'ज को अर्थ जनन गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये हैं:-
· सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु व्यवसाय स्थापित करने हेतु
बिक्री/व्यापार गतिविधि के लिए 1 लाख रूपए तक ऋण तथा सेवा क्षेत्र गतिविधि के लिए 3 लाख रूपए तक ऋण।
· कृषि गतिविधियों हेतुः
5 लाख रूपए तक का ऋण। पी डब्ल्यू डी'ज को ऋण सहायता कृषि उत्पादन, सिंचाई, पुष्पकृषि, मधुमक्खी पालन, कृषि कार्य हेतु कृषि मशीनरी/उपकरण क्रय, कृषि उत्पादों का विपणन इत्यादि के लिए प्रदान किया जाता है।
· वाहनों के क्रयार्थः
5 लाख रूपए तक का ऋण। वाहन क्रय जिसमें वाणिज्यिक रूप से किराए पर चलाने हेतु ऑटोरिक्शा सम्मिलित है।
· मंदबुद्धि, मास्तिष्क पक्षाघात और विचारभ्रम के रोगी व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतुः
3 लाख रूपए तक का ऋण। ऐसे मामले में वित्तीय सहायता आश्रित मंदबुद्धि व्यक्ति के माता-पिता अथवा पति-पत्नी और विधिक संरक्षकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
· लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतुः
5 लाख रूपए तक का ऋण। पी डब्ल्यू डी'ज को ऋण सहायता विनिर्माण, फैब्रीकेशन तथा उत्पाद के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
· शिक्षा प्रशिक्षण हेतु ऋणः
7.50 लाख रूपए तक का ऋण भारत में अध्ययन हेतु तथा 15 लाख रूपए तक का ऋण विदेश में अध्ययन हेतु।
· कौशल और उद्यमी विकास हेतुः
पी डब्ल्यू डी'ज को कौशल और उद्यमी विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता संयोजन अभिकरणों को अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
· सूक्ष्म वित्तीयन स्कीमः
एन जी ओ'ज को 5.00 लाख रूपए तक का ऋण, रू-25,000/-प्रति लाभार्थी तक।
· महिला समृद्धि योजनाः
एन जी ओ'ज को 5.00 लाख रूपए तक का ऋण, रू-25,000/-प्रति लाभार्थी तक।
उपरोक्त दो स्कीमें राज्य संयोजन अभिकरणों द्वारा भी कार्यान्वित की जाती है।
· मंदबुद्धि व्यक्तियों का अभिभावक संघः
रू-5.00 लाख तक का ऋण।
2.
कौन पात्र हैं
i.
40% से अधिक विकलांगता युक्त कोई भारतीय नागरिक
(सचलता विकलांग, दृष्टि विकलांग, श्रवण विकलांग, मंद बुद्धि, मस्तिष्क विचार भ्रम तथा मंद बुद्धि व्यक्तियों का अभिभावक संघ)
ii.
आयु 18 से 55 वर्ष के बीच।
iii.
वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू.80,000/- से कम तथा शहरी क्षेत्रों हेतु रू.1,00,000/- से कम।
iv.
संबंधित शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता/अनुभव तथा पृष्ठभूमि।
v.
ऋणी नहीं होना चाहिए।
3.
अपेक्षित दस्तावेजः
नोटः यहां सूचीबद्ध दस्तावेज और व्याख्यायित प्रक्रिया उड़ीसा में राज्य संयोजन अभिकरण- एम वी एस एन पर आधारित है। इसलिए अन्य राज्यों के शिक्षार्थी/प्रयोक्ता को अपने संबंधित राज्य में संयोजन अभिकरण से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।
क.
एन एच एफ डी सी आवेदन के साथ

    
उम्मीदवार को भरे हुए एन एच एफ डी सी ऋण आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
i.
पात्रता दस्तावेज
क.
जनपद चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता प्रमाणपत्र की दो प्रतियां। श्रवण विकलांग के मामले में आडियोग्राम चार्ट भी।)
ख.
आयु के प्रमाणस्वरूप प्रमाणपत्र (जन्म प्रमाणपत्र अथवा स्कूल टी सी अथवा मौद्रिक प्रमाणपत्र अथवा मतदाता पहचान पत्र।)
ग.
तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र।
घ.
तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाणपत्र।
ii.
अन्य दस्तावेज

क.
गारंटर की घोषणा, निर्धारित प्रारूप में।
ख.
गारंटर का आय प्रमाणपत्र, तहसीलदार से अथवा नियोक्ता/सरकारी कर्मचारी के मामले में डी डी ओ से।
ग.
ऋण स्थिति के संबंध में रू-10/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (मूल प्रति) निर्धारित प्रारूप में न्यायालय शपथपत्र।
घ.
ऋणप्राप्तकर्ता के दो पासपोर्ट आकार के फोटो तथा दो पोस्टकार्ड आकार के फोटो जिनमें विकलांगता दर्शाई गई हो।
ड़.
मंदबुद्धि के मामले में, अतिरिक्त दस्तावेज जैसेकि निर्धारित प्रारूप में न्यायालय शपथपत्र (मूल प्रति), निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, फोटोग्राफ, तथा अभिभावक/संरक्षक, जो मंद बुद्धि वयस्क की ओर से एनएचएफडीसी ऋण हेतु आवेदन कर रहा है, की आयु का प्रमाणपत्र।
च.
ऋणभार प्रमाणपत्र, अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन तथा ऋण राशि रू.50,000/- से अधिक होने की स्थिति में 125% का बंधक।
छ.
बैंक से 'कोई देयता नहीं' प्रमाणपत्र।
ख.
इंटरफेस के समय पर

संयोजक अभिकरण (एम वी एस एन, उड़ीसा) द्वारा विकलांगता के सत्यापन, अभिरूचि, अभिवृत्ति, रूझान पी डब्ल्यू डी की शेष क्षमता, उपक्रम की व्यवहार्यता और जीवन क्षमता, ऋण आवश्यकता और प्रतिभुगतान की संभावनाओं के आकलन हेतु एक इंटरफेस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऋणप्राप्तकर्ता को इंटरफेस के समय अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लाने चाहिएः
1. जनपद मुख्यालय से व्यवसाय स्थल तक का मार्ग मानचित्र जिसमें प्रमुख सीमा चिन्ह, दूरी, परिवहन के साधन (बस, रेल इत्यादि), किराया तथा समय तालिका तथा परिवहन की उपलब्धता दर्शाई गई हो।
2. ऋणप्राप्तकर्ता तथा गारंटर के तीन हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापिता ।
नोटः ऋणप्राप्तकर्ता, गारंटर तथा अभिभावक को बिना चूक किए, इंटरफेस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्ति रूप में उपस्थित होना चाहिए।
ग.
संवितरण के दौरान

यदि इंटरफेस पैनल द्वारा आवेदन संयोजक अभिकरण को संस्तुत किया जाता है तो ऋणप्राप्तकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेज 15 दिन के भीतर एम वी एस एन, भुवनेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
क.
लाभार्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिना भरे चैकों की 20 प्रतियां और ऋणप्राप्तकर्ता के निकटवर्ती किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बचत खाता लेखा पासबुक की जीरोक्स प्रति।
ख.
निर्धारित प्रारूप में त्रिपक्षीय अनुबंध यदि ऋणप्राप्तकर्ता अनपढ़ हैं। यदि ऋणप्राप्तकर्ता अनपढ़ है तब गारंटर का शिक्षित होना अनिवार्य है।
ग.
5.5/- को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'किराया अनुबंध'यदि प्रस्तावित व्यवसाय किराए की दूकान में प्रारंभ किया जाएगा अथवा रू-5/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभिभावकों से 'कोई आपत्ति नही' प्रमाणपत्र, राजस्व रसीद की प्रति सहित यदि प्रस्तावित गतिविधि अभिभावकों के परीसर में प्रारंभ की जाएगी।
ऋणप्राप्तकर्ता तथा गारंटर को ऋण चैक प्राप्त करने के लिए संयोजक अभिकरण (एम वी एस एन) द्वारा भुवनेश्वर बुलाया जाएगा। गारंटर तथा ऋणप्राप्तकर्ता को अनिवार्य रूप से स्वयं अनुबद्ध तिथि पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना चाहिएः

क.
ऋण अनुबंध प्रपत्रों की मूल प्रति।

ख.
रू.1/- की रसीदी टिकट पर रसीद।

ग.
संयोजक अभिकरण द्वारा मांगा गया कोई अन्य छूटा दस्तावेज।
4.
आवेदन कैसे करें:


पात्र आवेदक को निर्धारित एन एच एफ डी सी आवेदन में अपेक्षित दस्तावेजों सहित संबंधि राज्य संयोजक अभिकरण(एस सी ए'ज) को आवेदन करना चाहिए।
	फोटो



दाएं से बाएं:(1) श्रीमती टूना बेहेश, डी एस डब्ल्यू ओ, (2) श्री आर के शर्मा, पुनर्वास अधिकारी, बी बी एस आर, (3) कुमारी  सुनीतारानी दास, सहायक

5.
निधीयन पद्धति/ब्याज दर एवं स्वीकृतिदाता प्राधिकरणः 
	क्र.
परियोजना

 एन एच एफ
  प्रवर्तक 
ब्याज
   स्वीकृतिदाता

सं.
 लागत

     
 डी सी अंशदान
  का अंशदान
दर *
     प्राधिकरण


क.
रू.50,000/- से कम
   100 %
   शून्य़

5%
   राज्य संयोजक अभिकरण
ख.
रू.50,000/- से अधिक
   95 %
   
    5%

6%
   राज्य संयोजक अभिकरण

तथा रू.1.00 लाख तक
ग.
रू.1.00 लाख से अधिक
   90 %
   
   10%

6%
   एन एच एफ डी सी बोर्ड, 

तथा रू.5.00 लाख तक






नई दिल्ली
घ.
रू.5.00 लाख से अधिक
  
 -
   -

8%
   एन एच एफ डी सी बोर्ड, 

(शिक्षा/प्रशिक्षण हेतु ऋण)






नई दिल्ली

	


नोटः महिला लाभार्थियों के लिए ब्याज पर 1% की छूट है।
6.
प्रतिभुगतानः

प्रतिभुगतान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिए।
7.
किससे सम्पर्क करें:

पात्र आवेदक को अपने संबंधित राज्य में संयोजक अभिकरणों से सम्पर्क करना चाहिए जिनकी सूची यहां नीचे दी गई हैः
1.
ए और एन आइसलैंडः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स न. 180, पोर्ट ब्लेयर, ए और एन फोन न. 03192-232098 , 234108,235286,233659,फैक्सः235098
2.
आंध्र प्रदेशः ए पी विकालंगुला सहकारी निगम, बी.आर.के.आर भवन. हैदराबाद-500063 फोनः040-23222703, फैक्स: 040-23223045
3.
अरूणाचल प्रदेशः अरूणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास एवं वित्त निगम लि., , सेक्टर-सी, जिला: पापुम्पेर, इटानगर-791111, फोनः0360-2212672,2211763, फैक्स: 2212751

4.
असमः
 असम वित्त निगम, ''वित्तिय भवन'', एम. डी. शाह रोड, पलटन बाजार. गुवाहाटी-781008, फोनः 0361-2523448,2521854,फैक्स:0361-522533/639173
· सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, असम सरकार, गुवाहाटी.फोनः 0361-2541169
5.
बिहारः बिहार पिछड़ा राज्य वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चौथा तल, सोने भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001, फोनः 0612-22226099
6.
चंडीगढ़ः चंडीगढ़ शिशु एवं महिला विकास निगम लि., टाउन हाँल बिल्डिंग, तीसरा तल,  सेक्टर-17 सी, चंडीगढ़, फोनः 0172-707527,704676,705445,फैक्स:0172-708690.
7.
छत्तीसगढ़ः छत्तीसगढ़ राज्य अन्ताव्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मारयादित, आर-12, टीवी टावर के सामने,  अनुपम नगर, (शंकर नगर) रायपुर, फोनः 0771-5066105.
8.
दमन एवं दीव/दादरा एंड नगर हवेलीः दादरा एंड नगर हवेली. दमन एवं दीव एससी/एसटी, अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि., दूसरा तल, राइट विंग, पी डब्ल्यू डी काम्पलेक्स, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा-396230, फोनः 0260-2643152, 2642043
9.
दिल्लीः दिल्ली एस सी/एस टी/ओ बी सी. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लि, 2, बैटेरी लेन, राजपुर रोड दिल्ली-110054, फोनः 011-23970219, 23954271,23979068,फैक्स:23970219.
10.
गोवा:
 गोवा राज्य अ.जा. एवं अ.पि.वर्ग वित्तीय विकास निगम लि. चौथा तल, पाटो सेंटर, कदम्बा बस स्टेंड के पास, पणजी, फोनः0832-2438179, टेलिफैक्स:2438178
11.
गुजरातः दि गुजरात राज्य वित्तीय निगम, उद्योग भवन, ब्लॉक न.10, जी एच-4 सेक्टर-11, गांधीनगर. फोनः07932-26219/20/26229/26257,फैक्स:26238/39/249
12.
हरियाणाः हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रुप से कमजोर क्षेत्र, कल्याण निगम. एस सी ओ न.813-14, सेक्टर.22ए, चंडीगढ़, फोनः0172-701722,701074, 707539, फैक्स:773826.
13.
हिमाचल प्रदेशः हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम., एस डी ए काम्पलेक्स ब्लाक न.38,1 फ्लोर, कसुम्पटी शिमला-171009, फोनः0177-2622164,2621669, फैक्स:2621271.
14.
झारखंडः सामाजिक कल्याण महिला एवं शिशु विकास विभाग, झारखंड सरकार, सेक्टर-3, ध्रुव इन्जी. होस्टल, रॉची-834 004.फोनः0651-2403749,फैक्स:2403893
15.
जम्मू एवं कश्मीरः जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम, (जम्मू): सहकारी भवन, रेल हेड, जम्मू-180 012,फोनः0191-2471179,फैक्स:2471753 *एस.एफ.सी. हाऊस, दुरगंग रोड, श्रीनगर-190 001(श्रीनगर) फोनः0194-2452048, फैक्स:2450572.
* जे एवं के राज्य महिला विकास निगम, 615 ए, गांधी नगर, जम्मू, फोनः0191-2430321,  होटल रिंगाडुन डेलगेट के पीछे, श्रीनगर, फोनः0194-2458013.
16.
कर्नाटकः कर्नाटक पिछड़ा वर्ग श्रेणी विकास निगम, न.33, मेन रोड, शेशाद्रीपुरम, बैंगलोर-560 020. फोनः080-3462482,3442187,3462282
17.
केरलः केरल राज्य विकलांग व्यक्तियों का कल्याण निगम लि., टीसी. 17/230(1) जुवेनिली होम कंपाउड, पुजापुरा तिरूवनंतपुरम-695 001. फोनः0471-2347768,फैक्स:2340568.
· केरल हस्तशिल्प विकास निगम. लि., पुथेनचनथाई, तिरूवनंतपुरम-695012, फोनः0471-2331358,2331559,2330625,फैक्स:2331582. 
· केरल अर्टिसेंस विकास निगम., दूसरा तल, प्रेस क्लब, बिल्डिंग., तिरूवनंतपुरम-695001,फोनः0471-2320844,2324222.
· केरल केरल राज्य महिला विकास निगम लि., प्रथम तल, के एस डब्ल्यू डी सी, टी सी.17/230 (1), पुजापुरा, तिरूवनंतपुरम-695004, फोन: 0471-2349657/658,फैक्स:2349658
18.
लक्षद्वीप: लक्षद्वीप खाडी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, कावारत्ती-682555,यूनियन टेरीटरी आँफ लक्षद्वीप फोनः04896-262396, टेलीफैक्स:263394
19.
मध्य प्रदेशः एम.पी. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, प्रथम तल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल-662 002. फोनः 0755-2660207,2660208/209, फैक्स:2660175
· एम पी राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन,35 श्यामला हिल्स भोपाल-662- 002.फोनः0755-2661844,2661744/ 1794,2661629/1803 फैक्स:266162.
· एम पी आदिवासी वित्तीय एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स भोपाल-662 002.फोनः 0755-2660672,फैक्स:5221825
· एम पी विकलांग कल्याण एवं विकास सोसाइटी, तुलसी नगर, 1250 क्वॉटर., भोपाल-462 003. फोनः0755-2576325,2551816,फैक्स:2552665
20.
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम., आर.न.74, भू तल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग., बांदरा(ईस्ट), मुम्बई-4000051, फोनः022-265911620/21/22

21.
मणीपुरः समाज कल्याण विभाग, मणीपुर सरकार, डायरेक्टोरेट काम्पेलेक्स, ए टी लाइन, सेकेंड एम.आर.गेट, इम्फाल-795 001.फोनः0385-2220033,2320407/10, फैक्स:220033.

22.
मेघालय: मेघालय कॉप., एपेक्स बैंक, शिलोंग-793002,फोनः0364-2224263.
23.
मिजोरम: मिजोरम कॉप. एपेक्स बैंक लिमेटिड., एजवाल
· मिजोरम शहरी कॉप. विका. बैंक लिमि., जरकावट, एजवाल-796001, फोनः0389-2346508,2343475
24.
नागालैंडः सामाजिक सरुक्षा एवं कल्याण विभाग, नागालेंड सिविल सेकरेटेरियट, नागालेंड सरकार, कोहिमा-797 001, फोनः0370-2270284,फैक्स:2222908
25.
उड़ीसाः महिला विकास सामाबाया निगम, बी-38, भोमया नगर, यूनिट-IV, भुवनेश्वर-751 001 फोनः0674-2502245/2502254/2502255,फैक्स:2502255
26.
पांडिचेरीः महिला एवं विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए पांडिचेरी कार्पो लि., 10, 1, लेंगो नगर, पांडिचेरी-605011, फोनः0413-2242240,2242639,फैक्स:2242639.
27.
पंजाब: पंजाब पिछडी जाति भू वित्त एवं विकास निगम., एससीओ नं. 101/103, सेक्टर-17 सी, चंडीगढ़, फोनः0172-2724905,2703804 
28.
राजस्थान: राजस्थान एस सी एवं एस टी वित्तीय विकास सहकारी निगम., नेहरू सहकार भवन, सेन्ट्रल ब्लाक, III फ्लोर, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर. फोनः 0141-2740745,2740544,2740833, फैक्स:2740880
29.
सिक्किमः सिक्किम अ.जा, आदिवासी एवं अ.पि.व. विकास निगम लि., भानु पाथ, गंग टोक -737101,फोनः03592-229430,225318, फैक्स:231276.
30.
तमिलनाडुः तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कॉप. लि., पी ओः बॉक्स 226, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड. चेन्नई-600001, फोन: 044-25340301/304,25340706/475, फैक्स:25340508
31.
त्रिपुराः त्रिपुरा अनु जाति कॉप., विका. निगम लिमिटेड., पी ओ: लेक चोमुहानी, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा-799 001, फोनः0381-2226543,2226515,फैक्स:2226543
32.
उत्तर प्रदेशः उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड., चौथा तल (साउथ विंग), पी सी एफ बिल्डिंग., 32 स्टेशन रोड, लखनउ-226001, फोन: 0522-2635327, फैक्स:2635204.
· यू.पी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड., 10, माल एवेन्यू, लखनऊ, फोन: 0522-2238844/ 42,2238855/9812,फैक्स:2239806.
·  यू.पी वित्त निगम., 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर-208 001, फोन: 0512-2530868, 2530514., फैक्स:2531201.
· उत्तर प्रदेश अ.ज./अ.ज.जा. वित्त विकास निगम, बी-912, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ, फोन: 0522-2385085, 2381996,2381239, फैक्स:2386989
33.
उतरांचल: उतरांचल बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम, सेक्टर-1-सी-10, डिफेंस कालोनी, देहरादून-248 001, फोन: 0135-2665601, 2652458, फैक्स:2652577.
34.
पश्चिम बंगाल: वेस्ट बंगाल वुमेन डेव.अंडरटेकिंग, एल ए ब्लॉक, बी-7, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकत्ता-700 091, फोनः033-23353150, फैक्स:23343150
8) संदर्भ: एनएचएफडीसी दिशानिर्देश/साहित्य
	फोटो



श्री जनक दिग्गल आईएएस, निदेशक-सामाजिक कल्याण और विकलांगता के लिए राज्य आयुक्त, उड़ीसा सरकार, दृष्टि विकलांग महिला को (1997) में वीआरसी, भुवनेश्वर में प्रथम एनएचएफडीसी का प्रथम चैक देते हुए।
1.
एन एच एफ डी सी ऋण हेतु आदर्श स्कीम-नारियल रस्सी तथा 
डोर मैट निर्माण(महिला)
क.
गैर-आवर्ती (बलॉक पूंजी)

1.
भूमि और भवन-सिविल कार्य/रूपांतरण (निजी)

रू.  -

2.
मशीनरी एवं उपस्करः 2 नारियल कताई चर्खे






@ रू.2500/-प्रत्येक की दर पर, 4 लकड़ी के चौखटे रू.1000/- 

रू.18,000


प्रत्येक की दर पर, आयरन लूम विशेष मैट-1 रू.7000/-


प्रत्येक की दर पर, विविध औजार रू.2000/-

3.
फर्नीचर, फिक्सचर एवं अन्य अचल आस्तियां



रू.4000

4.
अन्य व्यय यदि कोईः






रू. शून्य


योग गैर-आवर्ती व्यय/
ब्लॉक पूंजी(1+2+3+4)






रू.22,000
ख.
आवर्ती व्यय/कार्यशील पूंजी(मासिक)

1.
कच्चे माल का भंडार, नारियल रेशा 1000 कि.ग्रा.



रू. 7,000


रू 7 प्रति कि ग्रा की दर पर


रंग एवं रसायन इ-1000, जूट रस्सी इत्यादि
2. वेतन/मजदूरी







रू.  शून्य
3. अन्य आकस्मिक व्ययः
i. भवन का किराया





रू.  शून्य
ii. विद्युत







रू.  150
iii. टी.ए. परिवहन इत्यादि





रू.  350
iv. कार्यालय आकस्मिकता





रू.  500
   योग (i+ii+iii+iv)






रू. 1000
योग आवर्ती व्यय/




कार्यशील पूँजी(1+2+3)





रू. 8000
ग.
कुल परियोजना लागत
i. गैर-आवर्ती/ब्लॉक पूंजी






रू. 22,000
ii. आवर्ती/कार्यशील पूंजी






रू.  8,000
योग (i+ii)







रू. 30,000
घ.
वित्त साधन
i. एन एच एफ डी सी का सावधि ऋण




रू. 30,000
ii. प्रवर्तक का योगदान @- %





रू.  शून्य
योग








रू. 30,000
ड़
लाभ एवं हानि लेखा प्रति माह
	व्यय -1
	आय-2

	i. आवर्ती व्यय                                     रू. 9,000
ii. ऋण पर ब्याज, 4% वार्षिक की दर पर  रू.   100
iii. मूलह्रास,10% वार्षिक की दर पर          रू.   183
iv. बीमा,2% वार्षिक की दर पर               रू.    50
v. शुद्ध लाभ (2-1)                               रू.  3,417

	संसाधित नारियल रेशे से 10%
अपशिष्ट मानकर निर्मित 750 कि.ग्रा. नारियल रस्सी एवं डोर मैट की बिक्री रू. 17 प्रति किग्रा. की दर पर करने से प्राप्त राशि- रू.12,750/-


	योग                                           रू. 12,750
	


च.
प्रतिभुगतान कार्यक्रम

1.
ऋणशोध-स्थगनकाल
- तीन माह

2.
प्रतिभुगतान अवधि
- पांच वर्ष

3.
ऋणशोध- स्थगनकाल में प्रथम किश्त (केवल ब्याज) - रू.300/-

4.
कुल ब्याज राशि


मूल राशि X ब्याज दर X किश्तों की संख्या =  रू.(30000X4% X20) =3000


                 8
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5.
तिमाही किश्तें

ब्याज राशि+ मूल राशि = 3000+30000 =33000=रू.1733/-

 किश्तों की संख्या-1

 19

  19
तिथिः



आवेदक के हस्ताक्षरः.................................
स्थानः



नाम एवं पूरा पताः....................................

	फोटो



"व्यावसायिक परामर्श क्लिनिक प्रगति की ओर"
दाएं से बाएं: (1) श्री आर.के शर्मा, पुनर्वास अधिकारी, वीआरसी, भुवनेश्वर, (2) श्रीमति मीना दास, एमवीएसएन, उड़ीसा सरकार के अधीन, (3) श्री ए.बी. प्रधान, रोजगार अधिकारी, रोजगार निदेशालय, उड़ीसा सरकार
II. एन एच एफ डी सी ऋण हेतु आदर्श स्कीम - सिलाई की दुकान (महिला)
क.
गैर-आवर्ती (ब्लॉक पूंजी)

1.
भूमि और भवन-सिविल कार्य/रूपांतरण (निजी)



रू.  – शून्य

2.
मशीनरी एवं उपस्करः सिलाई मशीन 2




रू.  – 10,000


इंटरलॉक मशीन-1, स्टूल, आइरन बॉक्स, फीता, कैंची 

3.
फर्नीचर, फिक्सर एवं अन्य अचल आस्तियां



रू.1,000

4.
अन्य व्यय यदि कोईः






रू. शून्य


योग गैर-आवर्ती व्यय/
ब्लॉक पूंजी(1+2+3+4)






रू.11,000
ख.
आवर्ती व्यय/कार्यशील पूंजी(मासिक)

1.
कपड़े, धागे, तेल आदि की खरीद





रू. 13,000

2.
वेतन/मजदूरी (पारिवारिक सदस्यों द्वारा सहायता की जाए)


रू. शून्य

3.
अन्य आकस्मिक व्ययः
v. भवन का किराया





रू.  शून्य
vi. विद्युत







रू.  500
vii. टी.ए.परिवहन इत्यादि





रू.  300
viii. कार्यालय आकस्मिकता





रू.  200
   योग (i+ii+iii+iv)






रू. 1000
योग आवर्ती व्यय/




कार्यशील पूँजी(1+2+3)





रू. 14000
ग.
कुल परियोजना लागत
iii. गैर-आवर्ती/ब्लॉक पूंजी






रू. 11,000
iv. आवर्ती/कार्यशील पूंजी






रू.  14,000
योग (i+ii)







रू. 30,000
घ.
वित्त साधन
iii. एन एच एफ डी सी का सावधि ऋण




रू. 25,000
iv. प्रवर्तक का योगदान @-------- %




रू.  शून्य
योग








रू. 25,000
ड़
लाभ एवं हानि लेखा प्रति माह

	व्यय -1
	आय-2

	i) आवर्ती व्यय



 रू. 14,000
ii) ऋण पर ब्याज,4% वार्षिक की दर पर      रू.83
iii) मूलह्रास,10% वार्षिक की दर पर 
 रू.110
iv) बीमा,2% वार्षिक की दर पर

 रू.42
v) शुद्ध लाभ (2-1)


            रू.  2715

	स्टॉक की बिक्री:
   रू. 13,000
लाभ 15%: 

   रू. 1,950
विचारण

   रू. 2,000
20 की सिलाई

   रू. 16,950
पैंट/शर्ट के सेट @ 
  रू. 100 प्रति

	योग                                                रू. 16,950
	


च.
प्रतिभुगतान कार्यक्रम

1.
ऋणशोध-स्थगनकाल
- छः माह

2.
प्रतिभुगतान अवधि
- पांच वर्ष

3.
ऋणशोध- स्थगनकाल में प्रथम किशत (केवल ब्याज) - रू.249/-

4.
कुल ब्याज राशि


मूल राशि X ब्याज दर X किशतों की संख्या =  रू.(25000X4% X20)


                 8
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5.
तिमाही किशतें

ब्याज राशि+ मूल राशि = रू.(2500+25000) =27500 = रू.1447/-

किशतों की संख्या-1

 19

  19
तिथिः



आवेदक के हस्ताक्षरः.................................
स्थानः



नाम एवं पूरा पताः....................................

	फोटो



एनएचएफडीसी प्राप्ततकर्ता श्री. गोरंग पांडा, एक सफल बेहरे उद्यमी, जो अपनी गारमेंट निर्माम कार्यशाला, भुवनेश्वर में कुछ विकलांग लोगों को रोजगार भी प्रदान करा रहे हैं। श्री पांडा ने राष्ट्रीय अबिलियामपिक पुरस्कार भी जीता है।

III. एन एच एफ डी सी ऋण हेतु आदर्श स्कीम - लघु डेयरी यूनिट (महिला)
क.
गैर-आवर्ती (ब्लॉक पूंजी)

1.
भूमि और भवन-सिविल कार्य/रूपांतरण(निजी मौजूदा)
    

रू. 2,000

2.
मशीनरी एवं उपस्करः 3 जर्सी नस्ल की गायं

        

रू.27,000



@ रू.2500/-प्रत्येक
3. 
फर्नीचर, फिक्सर एवं अन्य अचल आस्तियां


डब्बे, पानी की टंकी, बालटियां, दूध के ड्रम आदि

     

रू.1,000

4.
अन्य व्यय यदि कोईः






रू. शून्य


योग गैर-आवर्ती व्यय/
ब्लॉक पूंजी(1+2+3+4)






रू.30,000
ख.
आवर्ती व्यय/कार्यशील पूंजी(मासिक)

1.
पशु के चारे, दवा, पोषण आदि की खरीद


  

रू. 4,000

2.
वेतन/मजदूरी







रू.  शून्य
3. 
अन्य आकस्मिक व्ययः
ix. भवन का किराया





रू.  शून्य
x. विद्युत







रू.  100
xi. टी.ए.परिवहन इत्यादि





रू.  600
xii. कार्यालय आकस्मिकता





रू.  300
   योग (i+ii+iii+iv)






रू. 1000
योग आवर्ती व्यय/






कार्यशील पूँजी(1+2+3)





रू. 5000
ग.
कुल परियोजना लागत
i. गैर-आवर्ती/ब्लॉक पूंजी






रू. 30,000
ii. आवर्ती/कार्यशील पूंजी






रू.  5,000
योग (i+ii)







रू. 35,000
घ.
वित्त साधन
i. एन एच एफ डी सी का सावधि ऋण




रू. 35,000
ii. प्रवर्तक का योगदान @-------- %




रू.  शून्य
योग








रू. 35,000
ड़
लाभ एवं हानि लेखा प्रति माह
	व्यय -1
	आय-2

	i. आवर्ती व्यय                                     रू. 5,000
ii. ऋण पर ब्याज,4% वार्षिक की दर पर  रू.   117
iii. मूलह्रास,10% वार्षिक की दर पर        रू.   300
iv. बीमा,2% वार्षिक की दर पर             रू.    58
v. शुद्ध लाभ (2-1)                             रू.  3,600

	प्रतिमाह 10 लीटर/गाय/दिन की दुध की 900 लीटर की बिक्री @ 10/- प्रतिलीटर के अनुसार रू. 9,000/-+ गाय का गोभर रू. 75 = रू. 9075/- राशि प्राप्त होगी।


	योग                                            रू. 9,075
	


च.
प्रतिभुगतान कार्यक्रम

1.
ऋणशोध-स्थगनकाल
- तीन माह

2.
प्रतिभुगतान अवधि
- पांच वर्ष

3.
ऋणशोध- स्थगनकाल में प्रथम किश्त (केवल ब्याज) - रू.350/-

4.
कुल ब्याज राशि


मूल राशि X ब्याज दर X किश्तों की संख्या =  रू.(35000X4% X20) =3500


                 8




8
5.
तिमाही किश्तें

ब्याज राशि+ मूल राशि = रू. (3500+35000) = 38500 = रू.2026/-

 किश्तों की संख्या-1

 
19

  19
तिथिः



आवेदक के हस्ताक्षरः.................................
स्थानः



नाम एवं पूरा पताः....................................

	फोटो



श्री आर.के. शर्मा, पुनर्वास अधिकारी, वीआरसी, भुवनेश्वर श्री ए.के. डे, वरिष्ट प्रबंधक (पीपीसी), एनएचएफडीसी (दिसंबर 2004) के साथ बात चीत करते हुए।

 IV. एन एच एफ डी सी ऋण हेतु आदर्श स्कीम - फोम / चमड़ा उत्पाद (पुरूष)
क.
गैर-आवर्ती (ब्लॉक पूंजी)

1.
भूमि और भवन-सिविल कार्य/रूपांतरण:15'x10' किराया 


रू. शून्य

2.
मशीनरी एवं उपस्करः 2 औद्योगिक सिलाई मशीन 


रू. 12,000
@ रू. 5500/-, 2 टूल किट @ 500/- प्रत्येक 
3. 
फर्नीचर, फिक्सर एवं अन्य अचल आस्तियां
काम करने की टेबल, कुर्सियां अलमारी आदि



रू.6000

4.
अन्य व्यय यदि कोईः






रू. शून्य


योग गैर-आवर्ती व्यय/
ब्लॉक पूंजी(1+2+3+4)





रू.18,000
ख.
आवर्ती व्यय/कार्यशील पूंजी(मासिक)

1.
फोम चमड़े, जिप, धागे, पेटियां आदि




रू. 20,000

2.
वेतन/मजदूरी: एक अर्द्ध कुशल कमर्चारी




रू. 1,000
4. अन्य आकस्मिक व्ययः
xiii. भवन का किराया





रू.  600
xiv. विद्युत







रू.  250
xv. टी.ए.परिवहन इत्यादि





रू.  --
xvi. कार्यालय आकस्मिकता





रू.  150
   योग (i+ii+iii+iv)






रू. 1000
योग आवर्ती व्यय/




कार्यशील पूँजी(1+2+3)





रू. 22,000
ग.
कुल परियोजना लागत
i. गैर-आवर्ती/ब्लाक पूंजी






रू. 18,000
ii. आवर्ती/कार्यशील पूंजी






रू.  22,000
योग (i+ii)







रू. 40,000
घ.
वित्त साधन
i. एन एच एफ डी सी का सावधि ऋण




रू. 40,000
ii. प्रवर्तक का योगदान @- %





रू.  शून्य
योग








रू. 40,000
ड़
लाभ एवं हानि लेखा प्रति माह
	व्यय -1
	आय-2

	i. आवर्ती व्यय                    

रू. 22,000
ii. ऋण पर ब्याज,4% वार्षिक की दर पर 
रू. 167
iii. मूलह्रास,10% वार्षिक की दर पर     
रू. 150
iv. बीमा,2% वार्षिक की दर पर       
रू. 66
v. शुद्ध लाभ (2-1)                  

रू. 66

	20% लाभ के साथ फोम चमड़े के उत्पाद के बिक्री से प्राप्त: - रू.26,400/-


	योग                         


रू. 26,400
	


च.
प्रतिभुगतान कार्यक्रम

1.
ऋणशोध-स्थगनकाल
- तीन माह

2.
प्रतिभुगतान अवधि
- पांच वर्ष

3.
ऋणशोध- स्थगनकाल  में प्रथम किश्त (केवल ब्याज) - रू.500/-

4.
कुल ब्याज राशि


मूल राशि X ब्याज दर X किश्तों की संख्या =  रू.(40000X5% X20) =5000
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8
5.
तिमाही किश्तें

ब्याज राशि+ मूल राशि = रु. (5000+50000) = 45000 = रू.2368/-

 किश्तों की संख्या-1

 19

  19
तिथिः



आवेदक के हस्ताक्षरः.................................
स्थानः



नाम एवं पूरा पताः....................................

	फोटो



"आप दूरी को किलोमीटर में नाप सकते हैं।
लेकिन आप आत्मबल को नहीं नाप सकते। "
एक स्वरोजगार विकलांग व्यक्ति अपनी रिक्शा के साथ।

V. एन एच एफ डी सी ऋण हेतु आदर्श स्कीम - 
कागज के कप एवं प्लेटों का निर्माण (पुरूष)
क.
गैर-आवर्ती(ब्लॉक पूंजी)

1.
भूमि और भवन-सिविल कार्य/रूपांतरण: किराए पर


रू. ----

2.
मशीनरी एवं उपस्कारः 1 कागज़ काटने की मशीन मोटर सहित, 
1 वेक्स कोटिंग मशीन, 1 स्क्रू प्रेस, डाइयां, औजार आदि।

         
रू.22,000



3.
फर्नीचर, फिक्सर एवं अन्य अचल आस्तियां



स्टूल, टेबल, पंखे आदि






रू.4000

4.
अन्य व्यय यदि कोईः






रू. शून्य


योग गैर-आवर्ती व्यय/
ब्लॉक पूंजी(1+2+3+4)






रू.26,000
ख.
आवर्ती व्यय/कार्यशील पूंजी(मासिक)

1.
विभिन्न क्वालटी के बोर्ड, पेपर पेराफिन वैक्स आदि का भंडारण।

रू. 12,500

2.
वेतन/मजदूरी: स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य



रू.  शून्य
3.
अन्य आकस्मिक व्ययः
xvii. भवन का किराया





रू.  500
xviii. विद्युत







रू.  300
xix. टी.ए.परिवहन इत्यादि





रू.  200
xx. कार्यालय आकस्मिकता





रू.  500
   योग (i+ii+iii+iv)






रू. 1500
योग आवर्ती व्यय/




कार्यशील पूँजी(1+2+3)





रू. 14,000
ग.
कुल परियोजना लागत
i. गैर-आवर्ती/अवरूद पूंजी






रू. 26,000
ii. आवर्ती/कार्यशील पूंजी






रू.  14,000
योग (i+ii)







रू. 40,000
घ.
वित्त साधन
v. एन एच एफ डी सी का सावधि ऋण




रू. 40,000
vi. प्रवर्तक का योगदान @- %





रू.  शून्य
योग








रू. 40,000
ड़
लाभ एवं हानि लेखा प्रति माह
	व्यय -1
	आय-2

	i. आवर्ती व्यय                    

 रू. 14,000
ii. ऋण पर ब्याज,4% वार्षिक की दर पर 
रू.   167
iii. मूलह्रास,10% वार्षिक की दर पर    
 रू.   216
iv. बीमा,2% वार्षिक की दर पर       
 रू.    67
v. शुद्ध लाभ (2-1)                 

 रू.  3,550
	कागज़ की प्लेट और कप + रद्दी की बिक्री से प्राप्त – रू. 18,000/-


	योग                       


रू. 18,000
	


च.
प्रतिभुगतान कार्यक्रम

1.
ऋणशोध-स्थगनकाल
- तीन माह

2.
प्रतिभुगतान अवधि
- पांच वर्ष

3.
ऋणशोध- स्थगनकाल  में प्रथम किश्त (केवल ब्याज) - रू.500/-

4.
कुल ब्याज राशि


मूल राशि X ब्याज दर X किश्तों की संख्या =  रू.(40000X5% X20) =5000


                 
8




8
5.
तिमाही किशतें

ब्याज राशि+ मूल राशि = रू. (5000+40000) =45000=रू.2368/-

 किश्तों की संख्या-1

 19

  19
तिथिः



आवेदक के हस्ताक्षरः.................................
स्थानः



नाम एवं पूरा पताः....................................

	फोटो



"पीडब्ल्यूडी'ज के तीव्र पुनर्वासन के लिए राजनीति जरूरी है।"
श्री  नवीन पटनायक, मानीनय मुख्यमंत्री, उड़ीसा पीडब्ल्यूडी (2002) को स्वरोजगार किट उपहार देते हुए। उनके बांई ओर श्री आर.के शर्मा आर.ओ, वीआरसी एवं मुख्यमंत्री के  पीछे सुश्री मधुर  सारंगी आईएएस, सचिव डब्ल्यूएवंसीडी विभाग 

VI. एन एच एफ डी सी ऋण हेतु आदर्श स्कीम – 
लघु बकरी प्रजनन इकाई
क.
गैर-आवर्ती (ब्लॉक पूंजी)

1.
भूमि और भवन-सिविल कार्य/रूपांतरण: शैड



रू. ----

2.
अच्छी नस्ल की 15 बकरियां @ रू.1000/- और 2 अच्छी नस्ल के 



बकरे @ रू.2500/- प्रत्येक





रू. 20,000

3.
फर्नीचर, फिक्सर एवं अन्य अचल आस्तियां




बालटियां, झाडू, बांस की टोकरी, पानी की टंकी   



रू.3000

4.
अन्य व्यय यदि कोईः






रू. शून्य


योग गैर-आवर्ती व्यय/
ब्लॉक पूंजी(1+2+3+4)





रू.23,000
ख.
आवर्ती व्यय/कार्यशील पूंजी(मासिक)

1.
बकरे, चारे, दवां, फिनाइल, किटाणुनाशक
का भंडारण


रू. 3,000

2. 
वेतन/मजदूरी







रू.  शून्य
3. 
अन्य आकस्मिक व्ययः
xxi. भवन का किराया





रू.  शून्य
xxii. विद्युत







रू.  100
xxiii. टी.ए.परिवहन इत्यादि





रू.  100
xxiv. कार्यालय आकस्मिकता





रू.  300
   योग (i+ii+iii+iv)






रू. 500
योग आवर्ती व्यय/




कार्यशील पूँजी(1+2+3)





रू. 3,500
ग.
कुल परियोजना लागत
i. गैर-आवर्ती/ब्लॉक पूंजी






रू. 23,000
ii. आवर्ती/कार्यशील पूंजी






रू.  10,500
योग (i+ii)







रू. 33,500
घ.
वित्त साधन
i. एन एच एफ डी सी का सावधि ऋण




रू. 40,000
ii. प्रवर्तक का योगदान @- %





रू.  शून्य
योग








रू. 40,000
ड़
लाभ एवं हानि लेखा प्रति माह
	व्यय -1
	आय-2

	i. आवर्ती व्यय                  

 रू. 3,500
ii. ऋण पर ब्याज,4% वार्षिक की दर पर 
रू.   139
iii. मूलह्रास,10% वार्षिक की दर पर     
रू.   शून्य
iv. बीमा,2% वार्षिक की दर पर      

रू.    56
v. शुद्ध लाभ (2-1)                  

रू.  3,505
	6 माह के बाद प्रत्येक माह @ रू. 1500/- प्रत्येक के हिसाब से 4 व्यस्क बकरों की बिक्री + बकरी के दुध की बिक्री से औसतन रू. 40/- प्रतिदिन के हिसाब से 1200/- (रू. 6000+ रू. 1200/- = रू. 7,200/-) प्राप्त 


	योग                           

रू. 7,200
	


च.
प्रतिभुगतान कार्यक्रम

1.
ऋणशोध-स्थगनकाल
- तीन माह

2.
प्रतिभुगतान अवधि
- पांच वर्ष

3.
ऋणशोध- स्थगनकाल  में प्रथम किश्त (केवल ब्याज) - रू.837/- (रू. 139/- X3)

4.
कुल ब्याज राशि


मूल राशि X ब्याज दर X किश्तों की संख्या =  रू.(33500X5% X20) =4188


                 8




8
5.
तिमाही किश्तें

ब्याज राशि+ मूल राशि = रू. (4188+33500) =37687 = रू.1983/-

 किश्तों की संख्या-1

 19

  4
तिथिः



आवेदक के हस्ताक्षरः.................................
स्थानः



नाम एवं पूरा पताः....................................

	फोटो



एक नेत्रहीन व्यक्ति अपनी बकरियों के साथ 

अध्याय -5
जनपद स्तर एनएचएफडीसी ऋण इंटरफेस कार्यक्रम एवं जनपद प्रशासन की भूमिका 
(क) 
परिचय 
उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि, अधिकांश एनएचएफडीसी ऋण (2003 तक) उन पीडब्ल्यूडी'ज द्वारा लिया गया है जो भुवनेश्वर के निकट (पुरी, कटक एवं खुर्दा जनपद) हैं। सुदूरवर्ती जनपदों के पी डब्ल्यू डी'ज को इस स्कीम के लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए गए थे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुप्रयोगों के प्रायोजन हेतु जनपद समाहर्ताओं हेतु जनपद वार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। डीएसडब्ल्यूओ'ज के साथ अनेक बैठकों में इस विषय में विचार-विमर्श किया गया। विकलांगों हेतु वीआरसी, भुवनेश्वर द्वारा उड़ीसा सरकार तथा जनपद प्रशासन के सहयोग से 22 जनपदों में (2001, 2002) ईडीपी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनपद/ब्लाक प्रशासन को सूक्ष्मग्राही बनाने के लिए डीपीईपी, श्रम एवं रोजगार विभाग, वीआरसी भुवनेशर तथा जनपद प्रशासन के संयुक्त सहयोग में जनपद स्तर सूक्ष्मग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तदुपरांत कुछ अन्य जनपदों ने भी आवेदन प्रेषित किए, किंतु ये आवेदन अपूर्ण दस्तावेज और प्रपत्र नहीं भरे जाने के कारण स्वीकृत नहीं किए जा सके। चूंकि, मैं सभी 30 जनपदों तथा अनेक ब्लाकों में कई बार जा चुका हूं, अतः मैं कुछ समस्याओं/कठिनाइयों को पहचान चुका था। क्षेत्र अनुभव के आधार पर, मैने "जनपद स्तर एनएच एफडीसी इंटरफेस कार्यक्रम" नामक मॉड्यूल विकसित किया। वीआरसी भुवनेश्वर द्वारा इस मॉड्यूल का कार्यन्वयन जनजातीय बहुल तथा सुदूरवर्ती जनपद 'नुआपाडा' (दिसम्बर, 2003) में, जनपद प्रशासन के सक्रिय सहयोग से, विशेषकर डीएसडब्ल्यूओ  के अति सार्थक समर्थन के साथ किया गया। एनएचएफडीसी ऋण के 30 आवेदन प्राप्त हुए तथा जनपद में विचार-विर्मश के लिए श्रीमती अपराजिता सांरंगी आईएएस, एमडी, एमवीएसएन से भेंट की (16-12-2003)। सभी 30 ऋण आवेदन उन्हें इस अनुरोध के साथ सौंपे गए कि चूंकि इस मॉड्यूल का कार्यान्वन क्षेत्र स्तर पर किया गया है तथा अत्यंत संभाव्य/आर्थिक रुप से व्यवहार्य पाया गया है, अतः इसका कार्यान्वन अन्य जनपदों में भी किया जाना चाहिए। श्रीमती अपराजित सांरंगी मात्र कुछ मिनट का समय लिया तथा मेरा अनुरोध सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे भी एक कदम और आगे बढ़कर सुझाव दिया कि अबसे आगे एमवीएसएन के लोग भी इस अनूठे जनपद स्तर इंटरफेस कार्यक्रम में वीआरसीटीम के साथ भाग लेंगे। कुल 4 जनपद (नुआपाड़ा, बौध, रायगड तथा गजपति) आवृत किए गए (2003) तथा 146 एनएचएफडीसी आवेदन प्राप्त हुए और रु.55,50,600/- (रुपए पचपन लाख पचास हजार छह सौ मात्र) के ऋण मंजूर किए गए। कुछ अन्य सुदूरवर्ती जनपद नामतः मल्कागिरी, कालाहांडी एवं बरगढ़ उसी मॉड्यूल के माध्यम से आवृत्त किए गए हैं। जनपद प्रशासन के लिए पी डब्ल्यू डी'ज के लाभार्थ इस मॉड्यूल का उपयोग करने हेतु यह एक बड़ा अवसर होगा।

नोटः यह मॉड्यूल उड़ीसा में बहुत सफल, आर्थिकरूप से व्यवहार्य और संभाव्य पाया गया। अन्य राज्यों के एससीए'ज अपने संबंधित राज्यों में इस दृष्टिकोण को अपना सकते हैं।
(ख) मॉड्यूल की बाह्य रूपरेखा 

इस मॉड्यूल के मूलतः दो चरण हैं जो कि "सुसाध्यीकरण कार्यशाला" तथा 'इंटरफेस कार्यक्रम' हैं।

(i) सूक्ष्मग्राहीकरण कार्यशाला 

जनपद प्रशासन को जनपद मुख्यालय में आधे दिन की "सुसाध्यीकरण कार्यशाला" आयोजित करनी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि इस कार्यशाला का शुभारंभ तथा अध्यक्षता समाहर्ता एवं जनपद मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए ताकि समय सीमाओं के साथ कार्य योजना और विभिन्न कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं/उत्तरदायित्वों का निर्णय इस कार्यशाला अवधि में ही किया जा सके। पीडी-डीआरडीए, महाप्रबंधक-डीआईसी, जनपद रोजगार अधिकारी, जनपद के अग्रणी बैंक प्रबंधक, बीडीओ'ज, सीडीपीओ'ज, आईपीओ'ज, एसईओ'ज, चुनिंदा सक्रिय एनजीओ'ज तथा जनपद प्रशासन द्वारा आमंत्रित जीओ'ज/एनजीओ'ज के अन्य प्रतिनिधि इस कार्याशाला में प्रतिभागी होंगे। जनपद समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस समग्र कार्यक्रम का समन्वयन समाहर्ता अथवा उनके नामिती के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा। सुसाध्यीकरण कार्यशाला एनएचएफडीसी स्कीम के कई महत्वपूर्ण पक्षों को समझना सरल बनाएगी जैसे कि एनएचएफडीसी स्कीम की विस्तृत प्रकिया, दस्तावेज तैयार करना, परियोजना अभिसूत्रण, लाभार्थी चयन, ऋण आवश्यकता का आकलन, जनपद/ब्लाक प्रशासन, एमवीएसएन तथा वीआरसी की भूमिका और उत्तरदायित्व। एमवीएसएन तथा वीआरसी के प्रतिनिधि संसाधन व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे। कार्ययोजना उसी दिन रेखांकित की जाएगी जिसका कार्यन्वयन 6 सप्ताह के भीतर निम्नानुसार किया जाएगाः
	श्री आर के शर्मा,
पुनर्वास अधिकारी, वीआरसी,
भुवनेश्वर में एक कार्यशाला में बोलते हुए

	फोटो



कार्य योजना
	क्र.सं.
	मद
	कार्य किसके द्वारा किया जाना है
	कट ऑफ तिथि


	1.
	विकलांग महिलाओं (डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज) का सूचीयन जो एसएचजी'ज की सदस्य हैं 
	जनपद प्रशासन द्वारा आईसीडीएस नेटवर्क के माध्यम से, ब्लाक स्तर पर बीडीओ तथा जनपद स्तर पर डीएसडब्ल्यू ओ के निरीक्षण के अधीन 
	कार्यशाला के पश्चात् 2 सप्ताह के भीतर ............को अथवा पूर्व

	2.
	शेष एसएचजी'ज में कम से कम एक डब्ल्यू डब्ल्यू डी को शामिल किया जाना
	जनपद प्रशासन द्वारा आईसीडीएस नेटवर्क के माध्यम से, ब्लाक स्तर पर बीडीओ तथा जनपद स्तर पर डीएसडब्ल्यू ओ के निरीक्षण के अधीन 
	कार्यशाला के पश्चात् 3 सप्ताह के भीतर ............को अथवा पूर्व

	3.
	डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज के विशेष एसएचजी'ज बनाना, जहां कहीं संभव है
	जनपद प्रशासन द्वारा आईसीडीएस नेटवर्क के माध्यम से, ब्लाक स्तर पर बीडीओ तथा जनपद स्तर पर डीएसडब्ल्यू ओ के निरीक्षण के अधीन 
	कार्यशाला के पश्चात् 3 सप्ताह के भीतर ............को अथवा पूर्व

	4. 
	एनएचएफडीसी ऋण के लिए उपयुक्त पीडब्ल्यूडी'ज एवं गारंटर की पहचान
	ब्लाक स्तर पर बीडीओ'ज के निरीक्षण अधीन आईसीडीएस नेटवर्क, आईपीओ'ज, एवं एनजीओ'ज के माध्यम से। बीडीओ'ज लाभार्थियों और उनके गांरटर की सूची डीएसडब्ल्यू ओ को अग्रेषित करेंगे।
	कार्यशाला के पश्चात् 2  सप्ताह के भीतर ............को अथवा पूर्व

	5.
	दस्तावेज तैयार करना तथा एनएचएफडीसी ऋण आवेदन में मूल सूचना भरना
	(क) ब्लाक स्तर पर बीडीओ'ज के निरीक्षण अधीन आईसीडीएस नेटवर्क, सीडीपीओ'ज, आईपीओ'ज एवं एनजीओ'ज के माध्यम से। बीडीओ'ज लाभार्थियों और उनके गांरटर की सूची डीएसडब्ल्यू ओ को अग्रेषित करेंगे।
(ख)एक अनुरोधपत्र सूची सहित, समाहर्ता के हस्ताक्षर सहितअतिशीघ्र निम्नलिखित अधिकारियों को प्रेषित किया जाना चाहिएः
i. तहसीलदारों को, ऋण प्राप्तकर्ता के निवास प्रमाणपत्र और ऋणप्राप्तकर्ता तथा गारंटर के आय प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 
ii. सीडीएमओ को, विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने हेतु 
iii. जनपद के प्रमुख बैंक प्रबंधक/बैंकों को, 'कोई देयता नहीं प्रमाणपत्र' जारी करने हेतु 
	कार्यशाला के पश्चात् 3 सप्ताह के भीतर ............को अथवा पूर्व

	6.
	इंटरफेस कार्यक्रम (भूमिका उत्तरदायित्व एवं सुविधाएं अगले पृष्ठ पर वर्णित हैं
	एमवीएसएन, वीआरसीएच एवं जनपद प्रशासन (एक दिन में 15-20 ऋणप्राप्तकर्ताओं को बुलाएं)
	कार्यशाला के पश्चात् पांचवे सप्ताह में 

	7.
	एनएचएफडीसी ऋण का वितरण
	एमवीएसएन
	इंटरफेस के पश्चात् 4-6 माह के भीतर, मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर 


(ग) 
उद्देश्य

इंटरफेस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य हैं:
i. विकलांगता का भौतिक सत्यापन। 
ii. वास्तविक ऋण आवश्यकता का आकलन।
iii. पीडब्ल्यू डी की संवृत्ति, रुझान, रुचि, शेष योग्यता तथा उपयुक्तता का मूल्यांकन
iv. उद्यम की संभाव्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, परिवार समर्थन एवं प्रतिभुगतान संभावनाओं का आकलन।
v. पीडब्ल्यूडी'ज, अभिभावकों तथा गारंटर को विभिन्न पक्षों यथा; व्यवसाय तकनीक, लेखाकार्य, भंडारण, उधार, पुनर्निवेश, बचत, प्रतिभुगतान, कर, बीमा इत्यादि के विषय में एक-एक कर परामर्श।
(घ) 
जनपद स्तर इंटरफेस कार्यक्रम का लाभ 

इस कार्यक्रम के बहुस्तरीय अनूठे लाभ हैं जैसाकिः
(1) एनएचएफडीसी स्कीम का लाभ सुदूरवर्ती जनपदों में पीडब्ल्यूडी'ज तक पहुंच सकता है तथा लिंग, विकलांगता, अ-लाभ स्थिति और दूरी के बीच संतुलन कायम किया जा सकता हैं।
(2) आवेदक तथा गारंटर को एमवीएसएन द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित इंटरफेस कार्यक्रम में अपने खर्चे पर, भाग लेना अनिवार्य है। जनपद स्तर का इंटरफेस कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी'ज की वित्तीय जटिलताएं, शारीरिक और मानसिक तनाव एक सीमा तक कम करता है।
(3) चूंकि फार्म भरने, जांचे जाने तथा दस्तावेज संबंधी कार्य एमवीएसएन एवं वीआरसी कार्मिक द्वारा इंटरफेस कार्यक्रम में ही पूर्ण किया जाता है, अतः यह कार्यक्रम 100% वितरण तथा शून्य प्रतिशत अस्थिकरण सुनिश्चित करता है बर्शेते कि पीडब्ल्यूडी'ज द्वारा शीघ्र एवं यथासमय अनुपालन किया जाए।
(4) जनपद/ब्लाक प्रशासन के क्षेत्र कार्यकर्ता अनुवर्ती कार्यवाही तथा प्रतिभुगतान कार्यक्रम में सहायता कर सकते हैं, चूंकि वे उपक्रमों की पहचान, लाभ-र्थी चयन तथा ऋण वितरण में शामिल रहे हैं।
(ड़) सुविधाएं/संभार तंत्र जिसकी व्यवस्था जनपद प्रशासन द्वारा एनएचएफडीसी ऋण के लिए इंटरफेस कार्यक्रम हेतु की जानी है।
1. दो कमरे, प्रत्येक कमरे में दो मेज तथा पांच कुर्सियां।
2. सभा कक्ष जिसमें 50 लोग भाग ले सकें, पेयजल सुविधओं के साथ।
3. इंटरफेस के दिन डीएसडब्ल्यूओ, आईपीओ'ज, एसईओ'ज की प्रतिनियुक्ति। 
4. इंटरफेस के दिन शपथपत्र तैयार करने हेतु नोटरी व्यक्ति तथा टाइपिस्ट की व्यवस्था।
5. चयनित पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं एवं उनके गांरटरों(एक दिन में 15 से अधिक नहीं) को एनएचएफडीसी आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित जीरोक्स प्रतियों और सत्यापन हेतु मूल प्रतियों के साथ बुलाएं:
(1) पूर्ण किए गए एनएचएफडीसी प्रपत्र (पृष्ठ सं. 1 से 6 तक)।
(2) तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र।
(3) आयु प्रमाण(जन्मप्रमाण/स्कूल टीसी/मैट्रिक प्रमाणपत्र/मतदाता पहचान पत्र)।
(4) जनपद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र की दो प्रतियां (श्रवण विकलांगता)  के मामले में, श्रव्यता-आलेख चार्ट भी।
(5) तहसीलदार द्वारा जारी ऋणप्राप्तकर्ता का आय प्रमाणपत्र।
(6) गारंटर का घोषणापत्र, निर्धारित प्रारुप के अनुसार।
(7) गारंटर का आय प्रमाणपत्र (रु.20,000 तथा अधिक प्रति वर्ष) तहसीलदार द्वारा जारी अथवा सरकारी कर्मचारी के मामले में डीडीओ/एचओ द्वारा जारी।
(8) रु.10 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, निर्धारित प्रारूप में मूलरुप में न्यायालय शपथपत्र
(9) विकलांगतादर्शक पोस्टकार्ड आकार के दो फोटो तथा पासपोर्ट आकार के दो फोटो। 
(10) रु.5/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किराया अनुबंध, यदि प्रस्तावित गतिविधि किराए की दुकान में है तथा रु.5/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभिभावकों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र', राजस्त प्राप्ति की रसीद सहित, यदि प्रस्तावित गतिविधि उनके अभिभावकों के परिसर में प्रारंभ की जाएगी।
(11) माडल स्कीम।
(12) व्यवसाय स्थान पर पंहुचाने हेतु मार्ग मानचित्र।
(13) ऋणप्राप्तकर्ता के तीन हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित।
(14) गारंटर के तीन हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित।
(15) त्रिपक्षीय अनुबंध की मूल प्रति, यदि ऋणप्राप्तकर्ता निरक्षर है (लेकिन गांरटर साक्षर होना चाहिए)।
(16) मंद बुद्धि मानसिक विकलांग के मामले में, अतिरिक्त दस्तावेज यथा मानसिक विकलांग के अभिभवकों द्वारा न्यायालय शपथपत्र के मूल प्रति, क्रम सं. (ख),(ग), (घ) तथा (ज) पर वर्णितानुसार अभिभावक प्रमाणपत्र सहित (निवास प्रमाणपत्र/आयु प्रमाणपत्र/आय प्रमाणपत्र, फोटो)। 
(17) ऋणभार प्रमाणपत्र, अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रमाणपत्र तथा 125% बंधकीकरण यदि ऋण राशि रु. 50,000 से अधिक है।
(18) बैंकों से 'कोई देयता नहीं प्रमाणपत्र'।
6.
पांच अधिकारियों की भ्रमणकारी बीआरसी/एमवीएसएनटीम हेतु उपयुक्त आवास और स्थानीय परिवहन व्यवस्था।
नोटः कृप्या सुनिश्चित करें कि एनएचएफडीसी ऋण आवेदन का प्रत्येक कालम (पृष्ठ सं. 1से 6 तक) विधिवत तथा साफ-साफ भरा गया है और ऊपर दिए अनुसार, आवश्यक दस्तावेजों की जीरोक्स एवं मूल प्रतियां, क्रमबद्ध ढंग से संलग्न की गई हैं। यह मॉड्यूल उड़ीसा में अत्यंत सफल, आर्थिक जीवनक्षम एवं व्यवहार्य पाया गया था। अन्य राज्यों की राज्य चैनलीकरण एजेन्सियां इस मॉड्यूल को अपने संबंधित राज्य में अंगीकार कर सकती हैं।
(च)
प्रतिभुगतान एवं जनपद प्रशासन की भूमिका

ऋण अवहेलना सभी क्रेडिट स्कीमों की सामान्य समस्या है। एनएचएफडीसी स्कीम में बकाया राशियां एक बहुत गंभीर समस्या है। यह एनएचएफडीसी स्कीम की उधार  संरचना को पंगु बना सकती हैं। यदि बकाया का संचलन जारी रहने दिया जाए तो पूरी आकांक्षा है कि एक समय एनएचएफडीसी पीडब्ल्यूडी'ज को वित्तीयन बंद कर देगा।

ऋण का प्रतिभुगतान इस स्कीम का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि यथासमय पर्याप्त वसूली होती है, तब अधिक से अधिक पीडब्ल्यूडी'ज को ऋण दिया जा सकता है। यद्यपि ऋणप्राप्तकर्ताओं से उत्तर तिथीय चैक प्राप्त किए जाते हैं, एमवीएसएन, ऋणप्राप्तकर्ता और गारंटर के बीच विधिक अनुबंध किया जाता है। लेकिन लाभार्थियों के घर/व्यवसाय स्थल पर आवधिक दौरा करने, आकलन करने तथा लाभार्थी द्वारा समय पर ऋण प्रतिभुगतान सुनिश्चित करने में उसकी सहायता करने की आवश्यकता है। एमवीएसएन के पास क्षेत्र कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं हैं। यह आशा की जाती है तथा अनुरोध किया जाता है कि जनपद प्रशासन आईसीडीएस नेटवर्क और अन्य क्षेत्र कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ऋणवसूली में सहायता करेगा। जनपद/ब्लाक प्रशासन द्वारा एनएचएफडीसी ऋणों की वसूली में वृद्धि हेतु प्रभावशाली तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
	फोटो



श्री राम किशोर शर्मा, पुनर्वास अधिकारी, विकलांग वीआरसी
बौध में ईडीपी कार्यक्रम में बोलते हुए (17जून-2003)। परिणाम,
27 पीडब्ल्यूडी'ज को एनएचएफडीसी ऋण स्वीकृति एवं वितरण था।
अध्याय-6
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
(एसजीएसवाई)
1. परिचय

एसजीएसबाई(1-4-1999) एक ऋण-सह-आर्थिक सहायता कार्यक्रम है जिसमें ऋण महत्वपूर्ण घटक है तथा आर्थिक सहायता प्राप्त लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लक्ष्य के साथ एक खंड है। एसजीएसवाई में समूह गतिविधियों तथा कमजोर समूहों (पीडब्ल्यूडी'ज, अनु.जा./अनु.जन.जा एवं महिलाएं) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लाभार्थियों को स्वरोजगारी कहा जाता है। ब्लाक की चिन्हित गतिविधियों को सहायता दी जा रही है तथा ऋण की मात्रा परियोजना की प्रकृति निर्भर है।
2. कौन ग्राह्य हैं?
(क) व्यक्ति/एसएचजी'ज
(ख) ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति/एसएचजी'ज
(ग) वह दोषी नहीं होना/होनी चाहिए
(घ) वह बी पीएल कार्ड धारक होना/होनी चाहिए
3. अपेक्षित दस्तावेज
(क) बीपीएल कार्ड
(ख) दो हाल के पासपोर्ट आकार के फोटो 
(ग) निवास प्रमाणपत्र
(घ) विकलांगता प्रमाणपत्र
(ड़) आयु, योग्यता, अनुभव एवं जाति का प्रमाणपत्र
(च) परियोजना प्रस्ताव/स्कीम
(छ) बैंक/बीडीओ द्वारा आपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज
4. आवेदन कैसे करें

बीडीओ, बैंकर तथा सरपंच की एक तीन सदस्यों की समिति पंचायत में प्रत्येक आबादी का दौरा, निर्धारित और प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार, करती है तथा बीपीएल परिवारों से संभावित स्वरोजगारियों का चयन करती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी'ज को "पल्ली सभा", जिसमें चयन किया जाता है, की निर्धारित तिथि के बारे में जानने के लिए सरपंच अथवा बीडीओ के सम्पर्क में रहना चाहिए तथा पल्ली सभा में भाग लेना चाहिए।
5. किससे सम्पर्क करें

संबंधित ब्लाक विकास अधिकरी/सरपंच
6.सन्दर्भ
I. पीडब्ल्यू डी अधिनियम, 1995 की धारा-40
II. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एसजीएसवाई दिशानिर्देश
7.ऋण की मात्रा

परियोजना आवश्यकता तथा प्रकृति के अनुसार
8. आरक्षण एवं आर्थिक सहायता (सब्सिडी)
	लाभार्थी
	आरक्षण
	आर्थिक सहायता

	पीडब्ल्यू डी'ज
	3%
	30%या रु.7,500/-जो भी कम है

	अनु.जा./अनु.जन.जा.
	50%
	50% या 10,000/- जो भी कम है

	महिलाएं 
	40%
	30% या रु. 7,500/- जो भी कम है

	एसएचजी'ज
	-------
	50% या रु. 1.25 लाख जो भी कम है

	सिंचाई परियोजनाएं
	--------------
	आर्थिक सहायता पर कोई मौद्रिक/प्रबोधन सीमा नहीं


9. ब्याज दर

आरबीआई/सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित 
10. प्रतिभुगतान

प्रत्येक स्कीम/परियोजना हेतु प्रतिभुगतान अवधि स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट है। ऋण का प्रतिभुगतान सामान्यतः ऋणशोध-विलम्बकाल सहित 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर करना होता है।
	फोटो


कोरापुट के पी डब्ल्यू डी'ज अपनी स्व-रोजगार सामग्री के साथ
ग्रामीण पीडब्ल्यू डी'ज की पहचान, प्रमाणन और 
पुनर्वास शिविर अभिगम, अक्टूबर,1999 के माध्यम से
	फोटो



उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांगो के साथ श्रीमती रंजना चोपड़ा, आईएएस, समाहर्ता, ढ़ेंकनाल, श्रीआर.के.शर्मा, आर.ओ., वीआरसी के साथ ब्लाक स्तर पहचान और पुनर्वास शिविर (1999) में ग्रामीण पीडब्ल्यूडी'ज के व्यावसायिक आकलन के बारे में बातचीत करते हुए
	फोटो



श्री आर.के.शर्मा सुपर साइक्लोन में जीवित बचे विकलांग बालक से बातचीत करते हुए(अक्टूबर,1999)

अध्याय-7
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
(एस जे एस आर वाई)
1. परिचय
एस जे एस आर वाई (1.12.1997) का शुभारंभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शहरी बेरोजगार लोगों को लाभदायक स्व-रोजगार उपक्रम, प्रशिक्षण एवं उद्यमिता कौशल के कोटिवर्धन जैसे आय जनन के विकल्प उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इस स्कीम में दो विशेष स्कीम सम्मिलित हैं:
· शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी)
· शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी)
    2. कौन पात्र हैं
 (क) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे शहरी लोग
        (ख) आयु अधिमानतः 18-45 वर्ष के बीच
        (ग) आवेदक चूककती नहीं होना चाहिए
        (घ) कोई न्यूनतम शिक्षा अपेक्षित नहीं किंतु स्कूली शिक्षा की 9 वीं कक्षा से     

            ऊपर के लोग इस स्कीम के लिए विचारित नहीं किए जाते है।
    3. अपेक्षित दस्तावेज
       (क) वीपीएल कार्ड
       (ख) चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र
       (ग) दो हाल के फोटोग्राफ
       (घ) स्कीम/परीयोजना
       (ड़) आयु, शिक्षा, अनुभव, जाति इत्यादि के प्रमाणपत्र/ दस्तावेज
       (च) निवास प्रमाणपत्र
       (छ) बैंक/ सेवा-क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से  'कोई देयता नहीं प्रमाणपत्र'
       (ज) कार्यान्वनकर्ता अभिकरण/वित्तीय संस्थान द्वारा अपेक्षित कोई अन्य 

दस्तावेज
4. आवेदन कैसे करें

पात्र पी डब्ल्यू डी'ज को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका/ एन ए सी को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ, सरकार अथवा कार्यान्वनकर्ता अभिकरण द्वारा अधिसूचितानुसार अंतिम तिथि को अथवा पूर्व करना चाहिए।
5.
किससे सम्पर्क करें

कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका/एन ए सी
6. 
संदर्भ

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)-1997.
7.
ऋण की राशि

यूनिट की लागत अथवा रू.50,000/- तक
8. 
आरक्षण
· पी डब्ल्यू डी'ज हेतु 3%
· परिवार की महिला मुखिया जैसेकि विधवा,एकल महिला की गृहस्थी को अधिमान दिया जाता है।
(कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए)
9. 
सब्सिडी

परीयोजना लागत का 15%

10. 
ब्याज की दर

आर बी आई/सरकार द्वारा अधिसूचितानुसार
11. 
वित्तीय पद्धति

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का अंश क्रमानुसार 75:25 के अनुपात में
12. 
डी डब्ल्यू सी यू ए
· एस एच जी जिसमें कम से कम 10 महिलाएं हैं
· सब्सिडी रू-1.25 लाख अथवा परियोजना लागत की 50%, जो भी कम है।
· यदि समूह थ्रेफ्ट एंड क्रैडिट सोसायटी गठित करता है, रू-25,000/- आवर्ती निधि के रूप में।(यह अन्य वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है।)
	मीडिया परिदृश्य



अध्याय-8
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)
1.
परिचय
शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए, एसईईयूवाई (1983) में प्रारंभ की गई थी जिसको पीएमआरवाई पुन:निर्दिष्ट किया गया था (1993)। व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वीकार्यता के भीतर सामूहिक ऋण हेतु आवेदक कर सकते हैं।
2.
कौन पात्र हैं
(क) आयु: सामान्य उम्मीदवार:18-35 वर्ष के बीच
 पीडब्ल्यूडी'ज/अनु.जा.एवं अनु.जन.जा./पूर्व-सैनिक/महिलाएं 18-45 वर्ष के बीच
   (ख) योग्यता: 8 वीं कक्षा उतीर्ण अथवा अधिक
   (ग) आय: परिवार की आय रू-40,000/-प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
   (घ) चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
3.
अपेक्षित दस्तावेज
(क) 
जनपद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
(ख)
शिक्षा/तकनीकी योग्यता, आयु एवं अनुभव के प्रमाण में सत्यापित प्रतियां।
(ग) 
आय और स्थायी निवास प्रमाणपत्र ( कम से कम तीन वर्ष हेतु) संबंधित तहसीलदार से।
(घ)
अनु-जा-/अनु-जन-जा:/अ-पि-व-के मामले मे जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
(ड़)
प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट सम्बद्ध दस्तावेजों सहित, डी आई सी अथवा ब्लाक स्तर पर इसकी शाखा (आई पी ओ) की सलाह के अनुसार।
(च)
सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ।
(छ)
निर्धारित प्रपत्र में आवेदक की शपथ-पत्र।
(ज)
डीआईसी/बैंक द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज।
4.
 आवेदन कैसे करें
उद्योग विभाग प्रति वर्ष मई-जून माह में दैनिक समाचारपत्र में स्कीम विज्ञापित करता है। पात्र उम्मीदवारों को मई-जून में सचेत रहना चाहिए तथा निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नकों सहित आवेदन करना चाहिए।
5. 
किससे संपर्क करें
अपने जनपद के जनपद उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक/परियोजना प्रबंधक अथवा संबंधित ब्लाक का आई.पी.ओ. अथवा रोजगार अधिकारी।
6. 
संदर्भ

पीएमआरवाई स्कीम(1993)
7. 
ऋण की राशि
	व्यवसाय क्षेत्र          :    रू.1.00 लाख तक
उद्योग/सेवा क्षेत्र        :    रू.2.00 लाख तक
व्यक्तिगत स्वीकार्यता के  :    रू.10.00 लाख तक
भीतर समूह परियोजना  


8. 
आरक्षण एवं सब्सिडी
	                             आरक्षण                             सब्सिडी
पीडब्ल्यूडी'ज     
शून्य                15% या रू.7500/- जो भी कम है

अनु.जा/अनु.जन.जा       22.5%             15% या रू.7500/- जो भी कम है

अ.पि.व                      27%                15% या रू.7500/- जो भी कम है


9. 
ब्याज की दर

ब्याज की विद्यमान सामान्य दर
10. 
वापसी भुगतान की अवधि

3 से 5 वर्ष या संबंधित बैंक द्वारा नियत अवधि
11. 
मार्जिन राशि

परिवर्तनीय 5% से 16% तक
12. 
जमानती गारंटी

कोई जमानती गारंटी नहीं, यदि
· सेवा/व्यवसाय क्षेत्र ऋण रू. 1.00 लाख तक है।
· उद्योग क्षेत्र ऋण रू. 2.00 लाख तक है।
· समूह परियोजना ऋण रू. 5.00 लाख तक है।
	फोटो


''शरीर के नीचे के अंगों में विकलांगता के कारण,सचलता बाधित है,मानसिक योग्यता नहीं''
श्री सूर्यमणि साहू, एक उत्कृष्ट डीटीपी आपरेटर
अध्याय-9
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग:(केवीआईसी)
1.
परिचय
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक संसदीय अधिनियम सं. 61 वर्ष 1956 द्वारा सृजित और 1987 के अधिनियम सं.12 द्वारा यथा संशोधित सांविधिक निकाय है। के वी आई सी का प्रतिष्ठापन 1957 में ग्रामीण उत्थान तथा ग्रामीण लोगों के मध्य स्वावलम्बन के सृजन के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किया गया था।
केवीआईसी स्कीम के ग्रामोद्योगों में 95 प्रकार के उद्योग है जो सात प्रमुख समूहों में समूहबद्ध किए गए हैं जैसेकि खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग,पोलिमर तथा रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग इंजीनियरी तथा अपारम्परिक ऊर्जा, टेक्सटाइल उद्योग (खादी छोड़कर) तथा सेवा उद्योग। केवीआईसी ने विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 61 केन्द्रों (24 विभागीय तथा 137 गैर-विभागीय) की आधार संरचना तैयार की है।
2. 
कौन पात्र हैं:

व्यक्ति, स्व सहायता समूह, संस्थाएं/सहकारी समितियां/न्यास
3. 
अपेक्षित दस्तावेजः
 
क. चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
ख. आयु, शिक्षा, अनुभव, जाति, जन्मस्थान इत्यादि के प्रमाण में    
   प्रमाणपत्रों  की सत्यापित प्रति।
ग. दो फोटोग्राफ
घ. परियोजनी रिपोर्ट
ड़. कार्यान्वमनकर्ता अभिकरण द्वारा कोई अन्य दस्तावेज
4. 
आवेदन कैसे करें:
पात्र आवेदक को के वी आई बी/ के वी आई सी द्वारा अनुमोदित निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/निजी वाणिज्यक बैंक को आवेदन करना चाहिए।
5.
ऋण की राशिः

परियोजना लागत की 90% रू.25 लाख तक।
6. 
सब्सिडीः
अनु.जा/अनु.जन.जा/अ.पि.व/महिला/पीडब्ल्यूडी/पूर्व-सैनिक/ अलपसंख्यक/ संस्थान के मामले 
में 30%
7. 
मार्जिन राशिः
  
अनु.जा/अनु.जन.जा एवं अन्य दुर्बल वर्गों के मामले में 5%
8.
वापसी भुगतानः
ऋण का परिशोधन सामान्यतःऋणशोध स्थगन काल सहित अधिकतम 10 वर्ष की अवधि में 
किया जाना है। तथापि प्रत्येक स्कीम हेतु भुगतान वापसी अवधि स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाती है।
9. 
किससे संपर्क करें:

क. अपने जनपद का डीआईसी कार्यालय

ख. नीचे सूचीबद्ध केवीआईसी/केवीआईबी कार्यालयः

1. आंध्र प्रदेशः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), पी.बी.नं.362, गांधी भवन, एमजी रोड़, हैदराबाद-500001, फोन: 040-2558101,25502717. *केवीआईसी (क्षेत्रीय कार्यालय), पीबी नं. 111, डी-नं.25-1-35, पहला तल, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, मि. ए.वी.एन, कॉलेज डाउन, विशाखापट्नम-530 001. टेली. 261156, 266904.*केवीआईबी, 10-4-02, हुमायूं नगर, हैदराबाद-500 028, फोन.040-229645/47.
2. असम: केवीआईसी (राज्य कार्यालय), जी.एन. बारडोलोई रोड़, अंबारी, गुवाहाटी-781001. फोनः 0361-2540603,2544799,*केवीआईबी, गुवाहाटी-781003. फोनः0361-2544879.
3. अरुणाचल प्रदेशः केवीआईसी नं.27/28, सेक्टर-ई, ईटानगर-791111.
4. बिहारः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), सुप्रभात भवन, एक्सिबिशन रोड, पटना-800001. फोनः0612-234010, 234024,*केवीआईबी, गांधी मैदान (पूर्व पटना)-800 004. फोन.0612-2653725.
5. गोवा, दादर और नगर हवेलीः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), केडमार अपारटमेंटस, भू-तल, स्वामी विवेकानंद रोड, पणजी-403601 (गोवा). *केवीआईसी उप-कार्यालय: पीओः सिलवासा-396 230, वाया: वापी (पश्चिमी. रेलवे.). * केवीआईबी, जनता हाऊस, उपभवन फ्लैट नं..6, पणजी-403001. फोन.0832-221410
6. गुजरातः केवीआईसी केपीटल कमर्शियल सेंटर, ई.ब्लाक, एलिस ब्रिज, आश्रम रोड़, अहमदाबाद- 380009. फोन. 277780,278471. * केवीआईबी, ग्रीन विला, जूना वाडाज , अहमदाबाद-380013, फोनः 2409342, 2406398
7. हिमाचल प्रदेशः केवीआईसी 5, डिंगल एस्टेट, कार्ट रोड, शिमला-171003. फोनः 2203587. * केवीआईबी, क्लीवलैंड, शिमला-171004.
8. जम्मू कश्मीरः केवीआईसी (राज्य कार्यालय) 7, एक्सटेंशन, शास्त्री नगर, जम्मू-180004. फोनः 2533412.*केवीआईबी, निकट सचिवालय, श्रीनगर-190001.
9. झारखंडः केवीआईसी, एबर्ट इक्का चौक, मेन रोड़, रांची-834001
10.  कर्नाटकः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), 6, डॉ. डी.वी. गुंडप्पा  रोड़, बासावनगुड़ी, पी.बी. नं. 486, बैंगलोर-560004. फोनः 080-26620067, 2645810. *केवीआईबी, 10 मिलर टैंक रोड, बैंगलोर-560052. फोनः 262936,264950.
11. केरल: केवीआईसी (राज्य कार्यालय), गर्मोदया, एमजी रोड़, पी.बी. नं.198, त्रिवेंद्रम-695001. फोनः2331061,364/625. *केवीआईसी (उप कार्यलय), 29/83, माराठ लेन, एमजी रोड़, त्रिचूर-680001. * केवीआईबी, त्रिवेंद्रम-695035. फोनः 269550. 
12. मध्यप्रदेशः केवीआईसी (राज्य कार्यालय) 3/4, ऑफिस कॉम्पलैक्स, गौतम नगर, भोपाल-402023. * केवीआईबी, औद्योगिक. एस्टेट, चितौड़ कॉम्पलैक्स, महाराणा प्रताप नगर, 462001.
13. महाराष्ट्रः केवीआईसी(राज्य कार्यालय), रॉयल इंशोरेंस बिल्डिंग, 4 फ्लोर, 14 जमशेदजी टाटा रोड़, मंबुई-400020. *केवीआईबीः भाटिया बल रक्षक विद्यालय, 19/21, मानोहर दास गली, मुम्बई-400001.
14. मणिपुर , नागालैंड और मिजोरमः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), एनई राज्य कार्यालय, डंकन रोड़, दीमापुर-797 (नागालैंड). * केवीआईसी (उप कार्यालय), थांगल बाजार रोड़, कोयाथोंग, इम्फाल-795112 (मणिपुर), * केवीआईसी, ऊपरी खटला, ऐजवाल (मिजोरम). * केवीआईबी, उत्तरी से डी.सी कार्यालय, लाम्फेलपैट, इम्फाल-795004.*केवीआईबी, ए.जी. रोड़, निकट ए.ओ.सी, कोहिमा-797001(नागालैंड), *केवीआईबी, जे.लियानचूंगागा बिल्डिंग, जरकावाट, ऐजवाल -709601. 
15. नई दिल्लीः केवीआई (राज्य कार्यालय) के, ब्लाक, चौधरी बिल्डिंग, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001.
16. उड़ीसा:  केवीआईसी (राज्य कार्यालय), 69, बुद्ध नगर, कल्पना एक्सक्यू. भुवनेश्वर -751004. *केवीआईबी, इकाई-3, खारवेल नगर भुवनेश्वर-751001    
17. पंजाबः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), अनु.जा.ओ नं. 3303-4, सेक्टर-22.डी, चंडीगढ़-160022.
18. राजस्तानः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), जालाना ढोंगरी, जे.एन. मार्ग, जयपुर-302001. * केवीआईसी (क्षेत्रीय कार्यालय), मनीकयालाल वर्मा भवन, स्टेशन रोड, नेहरू नगर, बारमर-344001. * केवीआईसी, वाहेटी भवन, रानी बाजार, बीकानेर-334001. * केवीआईबी, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, बजाज नगर, जयपुर-302004.
19. तमिलनाडुः केवीआईसी (राज्य कार्यालय), 236, एवाई शानमुघम रोड़, गोपालपुरम, चेन्नई-600 086 * केवीआईसी (क्षेत्रीय कार्यालय), कामराज सालाई, मदुरई-625 009. * केवीआईबी, कुरलागम बिल्डिंग., चेन्नई- 600 148.
20. त्रिपुरा: केवीआईसी (राज्य कार्यालय), कॉलेज रोड़, अगरतला-799 004. *केवीआईबी, कर्नल चौव्मूबनी, अगरतला-799 001.
21. उत्तर प्रदेशः केवीआईसी (क्षेत्रीय कार्यालय), इंद्रा नगर कलोनी, इंद्रा पैलेस, फैजाबाद मेन रोड़, लखनऊ-226 001. * केवीआईबी, ग्रामोद्योग भवन, 8, तिलक मार्ग, लखनऊ-226 001. * केवीआईसी, क्षेत्रीय कार्यालय, गड़ रोड़, निकट पुरानी चुंगी, मेरठ-250 001. * केवीआईसी, क्षेत्रीय कार्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मार्ग, तेलियाबाग, वाराणसी. * केवीआईसी (क्षेत्रीय कार्यालय), पीपल कॉलेज कैंपस, रामपुर रोड़, हल्द्वानी-263 139.
22. उत्तराखंड: केवीआईसी (क्षेत्रीय कार्यालय), जनरल. महादेव सिंह रोड़, पीओः कानवाली
23. पश्चिम बंगालः केवीआईसी (राज्य कार्यालय),33 चित्तरंजन एवेन्यू,कोलकत्ता-700012. *केवीआईसी (उप कार्यालय), एबहोए आश्रम, बिराती, कोलकत्ता- 700 051. * केवीआईबी, 12, बी.बी.डी. बाग, कोलकत्ता- 7000001.
अध्याय-10
अवकल ब्याज दर (डीआरआई) स्कीम
1.
परिचय
राष्ट्रीयकृत बैंक गरीब लोगों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं जिनमें विकलांग व्यक्ति,पीडब्ल्यूडी'ज के लिए काम करने वाली संस्थाएं, अनाथ, महिलाएं इत्यादि सम्मिलित हैं जो स्वयं को उत्पादक गतिविधियों अथवा लाभदायक व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को कुल ऋण राशि का न्यूनतम 1% डीआरआई ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए।
2. 
कौन पात्र हैं
   
(क)  आयु 
:
18-55 वर्ष के बीच
   
(ख)  योग्यता
:
अनिवार्य नहीं
   
(ग)  आय 
:
बीपीएल संवर्ग संबंधित होना चाहिए। आवेदक की जोत 
भूमि अधिकतम एक एकड़ सिंचित अथवा अधिकतम 2-5 एकड़ गैर-सिंचित होनी चाहिए। (संस्थान जोत भूमि मानदंडों से मुक्त हैं)।
   
(घ) 

:
चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
3. 
अपेक्षित दस्तावेज
(क) चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
(ख) आयु, शिक्षा, जाति, निवास के प्रमाण में सत्यापित प्रतियां और बीपीएल कार्ड। 
(ग) दो हाल के पासपोर्ट आकार फोटोग्राफ।
(घ) बैंक से 'कोई देयता नहीं' प्रमाणपत्र।
(ड़) बैंक द्वारा निर्धारित/वांछित कोई अन्य दस्तावेज।
4. 
आवेदन कैसे करें
यह स्कीम राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रत्यक्ष वित्त स्कीम है तथा किसी प्राधिकरण से कोई संसतुति/प्रयोजन अपेक्षित नहीं है। इसलिए पात्र व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में ऊपर दिए अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए।
5. 
किससे संपर्क करें

निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक का शाखा प्रबंधक/क्षेत्र अधिकारी अथवा जनपद अग्रणी 


बैंक प्रबंधक।
6. 
ऋण की राशि
ऋण की सामान्य सीमा कार्यशील पूंजी ऋण हेतु रू.6,500/-तथा अधिक ऋण हेतु रू.5,500/- होगी। अपवादात्मक मामलों में, विशेषकर संस्थाओं के मामले में अधिक राशि स्वीकृत की जी सकती है।
7. 
आरक्षण एवं सब्सिडी

कोई आरक्षण नहीं तथा कोई सब्सिडी नहीं।
8. 
वापसी भुगतान अवधि
प्रत्येक स्कीम/परीयोजना हेतु वापसी भुगतान अवधि स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाती है। सामान्यतः ऋण की भुगतान वापसी अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में की जाती है, जिसमें ऋणशोध-स्थगन काल सम्मिलित है।

	फोटो



एक अग्रणी एनजीओ, आईआईईसी द्वारा न्यागढ़ जनपद के अंतर्गत दासपल्ला ब्लाक के कुंजबनगढ़ में प्रवर्तित पीडब्ल्यूडी का एसएचजी.
अध्याय-11
राष्ट्रीय वित्त एंव विकास निगम
(एनएफडीसीएस)
भारत सरकार ने महिलाओं, दुर्बल वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा पीडब्ल्यूडी'ज के उत्थान हेतु सात 'राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम' स्थापित किए है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वित्त विकास निगम (एनएसएफडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी, 1989 में कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन एक सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी जो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वाधिकृत उपक्रम था। भारत सरकार की अनुवर्ती आदेशों के अनुसार पूर्ववत एनएसएफडीसी का विभाजन दो पृथक निगमों के रूप में, अनु.जा.तथा अनु.जन.जा प्रत्येक के लिए एक, किए जाने की घोषणा की गई थी।
यद्यापि एनएचएफडीसी की स्थापना पूर्ण रूप से पीडब्ल्यूडी'ज के लिए की गई है, किन्तु वर्तमान समस्या और विकास निगम का लाभ अनु.जा/अनु.जन.जा/ अ.पि.व/अल्पसंख्यक/ महिला संवर्गों से संबंधित पीडब्ल्यूडी'ज तक पहुंचाया जाए तथा उनके द्वारा उपयोग किया जाए। पीडब्ल्यूडी अधिनियम,1995 की धारा-40 में अनिवार्य बनाया गया है कि गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में पीडब्ल्यूडी'ज के लिए न्यूनतम 3% आरक्षण रखा जाएगा।
`एनएफडीसी'ज के पते नीचे दिए गए हैं :

1. राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी): रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद, 121007 (हरियाणा), फोनः 0129-2287513, 2226910. फैक्सः 2284371. ई-मेलः एनएचएफडीसी@ nda. vsnl.net.in            वेबसाइटः www.एनएचएफडीसी.org
2. राष्ट्रीय जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002. फोनः 011-23392230-34, 2339 2638, 2339 2648-50. फैक्सः23392646.
3. राष्ट्रीय अनु जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), 8, बालाजी एस्टेट, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली-110019. फोनः011-26002780,81,82,83. फैक्सः 011-26001777,78. ई-मेलः एनएसएफडीसी@satyam.net.in  वेबसाइटः http://www.एनएसएफडीसी.org.
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, (एनएसकेएफडीसी), बी-2, पहला तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-2, सावित्री क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110048. टेलीफैक्सः (011) 29221331,29216330.
5. राष्ट्रीय माहिला कोष, आईसीसीडब्ल्यू  बिल्डिंग., 3 दीन दयाल उपाध्याय नगर, नई दिल्ली-110002.
6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), पांचवा तल, एनसीयूआई बिल्डिंग., 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110016.
7. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम 1, तैमूर नगर, डी/996, न्यू फ्रेन्ड कलोनी, नई दिल्ली-110065 के सामने. फोनः 011-26326051/52/53/54/55/56/57/58/59. फैक्स. 26325651.
	फोटो



''विकलांग महिलाओं का सशक्तीकरण''

श्री बी.एल.शर्मा, आईएएस, मुख्य आयुक्त, पीडब्ल्यूडी'ज, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वीआरसी, भुवनेश्वर में विकलांग महिलाओं के लिए 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्धघाटन करते हुए, उनके साथ है डॉ. एस.बी. अग्निहोत्री, आईएएस, आयुक्त-सह-सचिव, डब्ल्यूएवंसीडी विभाग, उड़ीसा सरकार (1999) ।
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास (एनएसटीएफडीसी)
1. 
परिचय

एनएसटीएफडीसी की स्थापना जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2001 में कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 25 का अधीन एक सरकारी कंपनी के रूप में रू.500 करोड़ की अधिकृत पूंजी अंशदान के साथ की गई थी।

एनएसटीएफडीसी राज्य के संयोजक अभिकरणों (एससीए'ज) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष संस्थान है। स्कीमों के कार्यान्वन/प्रबोधन हेतु एससीए'ज के अपने कार्यालय जनपद स्तर पर मौजूद हैं। ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम हैः आवधिक ऋण, संक्षिप्त ऋण, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, कार्यशील पूंजी ऋण, कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान इत्यादि।
2. 
कौन पात्र हैं?
   
I. 
लाभार्थी अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से संबधित चाहिए।
   
II. 
लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय, गरीबी रेखा आय से अधिक नहीं होनी चाहिए
   
III. 
भागीदारी फर्में/सरकारी समितियां/विधिक संघ के अन्य रूप भी निम्नलिखित शर्तों पर पात्र 

हैं:
1) सभी सदस्य अनु.जन.जा से संबंधित होने चाहिए।
2) प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीब आय सीमा की दोगुनी से अधिक नही होनी चाहिए।
3. 
अपेक्षित दस्तावेजः

क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार आय प्रमाणपत्र।

ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।

ग) चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र, यदि लाभार्थी विकलांग है।

घ) दो हाल के खिंचे फोटोग्राफ

ड़) आयु, शिक्षा, अनुभव, निवास,इत्यादि के स्वरूप प्रमाणपत्र/ दस्तावेज।

च) स्कीम/ परियोजना रिपोर्ट

छ) संयोजक अभिकरणों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज

4. 
आवेदन कैसे करें:


पात्र लाभार्थी को राज्य संयोजन अभिकरणों अथवा अपने जनपद स्तर कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्धारित 
आवेदन प्रपत्र में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए।
5.
ऋण की राशिः

रू.10.00 लाख तक प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र
6.
मार्जिन राशिः

रू. 1.00 लाख तक की स्कीम/परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। 
तथापि, रू.1.00 लाख से अधिक परियोजना लागत ऋण के लिए केवल 2.5% अपेक्षित है।
7.
वापसी भुगतान अवधिः

प्रत्येक स्कीम/ परियोजना हेतु ऋण चुकाने की अवधि एससीए'ज के स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट 
की जाती है। ऋण 
सामान्यतः 10 वर्ष की अधिकतम अवधि में चुकाना होता है, जिसमें ऋणशोध-स्थगन काल सम्मिलित है।
8.
किससे संपर्क करें

राज्य संयोजन अभिकरण (नीचे सूचीबद्ध) और उनके अधीनस्थ कार्यालय जो सामान्यतः संबंधित 
राज्यों/जनपदों के जनपद मुख्यालयों में स्थित होते हैं।

आंध्र प्रदेशः प्रबंध निदेशक, एपी अनुसूचित जनजाति निगम, वित्त सहकारी लि. पहला तल, तेलूगू समक्षेमा भवन, मासब टैंक, हैदराबाद-500 028, फोनः 04023390487/3391634, फैक्सः 040-23315236.

अंडमान और निकोबार द्वीप: प्रबंध निदेशक, एएवंएन आइसलैंड एकीकृत विकास निगम लि. नयी मरीन ड्राई डोक, वर्कशाप परिसर, पी.बी.नं. 180, पोर्ट ब्लेयर -744 101. फोनः 03192-232801/232095.

अरुणाचल प्रदेशः प्रबंध निदेशक, अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक और वित्त विकास निगम, निकट एओसी, ईटा नगर-791 111. फोनः 0360-212672/212673. फैक्सः0360-212751.

असम: प्रबंध निदेशक, असम प्लेन जनजाति विकास निगम लि. गणेशगुरी चारैली, दिसपुर-781 005, गुवाहटी. फोनः 0361 201521.

छत्तीसगढः प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ, राज्य सहकारी अनुसुचित जाति वीटा इवम विकास निगम, 68, जल विहार कॉलोनी, रायपुर. फोनः 0771666105. फैक्सः 0771-666105.

दादर और नगर हवेली: प्रबंध निदेशक, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव अनु.जा/अनु.जनजाति अन्य पिछडी जातियां और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिं. दूसरा तल राइट विंग, पुराना डीआईसी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी परिसर, सिलवासा-396230. फोनः0260-643152/642340/250793. फैक्सः250328.

गोवाः प्रबंध निदेशक, गोवा राज्य अनु.जा और अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम, चौथा तल, पाट्टो केंद्र, ईडीसी परिसर, निकट केटीसी बस स्टैंड, पणजी-403 001, फोनः 0832-220201/227107. फैक्सः 0832-222340.

गुजरातः कार्यकारी निदेशक, गुजरात जनजाति विकास निगम. ब्लाक  नं. 10, दूसरा तल, डॉ जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर- 382 010. फोनः 079-3220009, 3222635 (घर.) फैक्सः3223710.

हिमाचल प्रदेशः हिमाचल प्रदेश अनु.जा./अनु.जनजाति विकास निगम, जैन भवन, अस्पताल रोड़, सोलन- 173 212 फोनः01792-20671. फैक्सः2433229.

जम्मूः प्रबंध निदेशक, जे एवं के अनु.जा./अनु.जनजाति और पिछडी जातियां विकास निगम., रमेश मार्केट, शास्त्री नगर, जम्मू, फोनः 0191-2433229/2452009. फैक्सः2433229.

झारखंडः प्रबंध निदेशक, झारखंड़ राज्य जनजाति निगम विकास सहकारिता लि., बालिहार रोड़, मोराबादी, रांची-834008. फोनः0651-2541398. फैक्सः2316686.

कर्नाटकः प्रबंध निदेशक, कर्नाटक अनु.जा./अनु.जनजाति विकास. लि., 9 और 10 तल, विश्वेषवारेह मिनी टावर, डॉ. अम्बेडकर विधि, बैंगलोर-560 001. फोनः 080-286709/72865747/2865192. फोनः2860396

केरल: प्रबंध निदेशक, अनु.जा./अनु.जनजाति लि. के लिए केरल राज्य विकास निगम., टाउन हाल रोड़, त्रिसूर- 680 020. फोनः0487-2331064/2331202. फैक्सः2331469.

लक्षद्वीप:  प्रबंध निदेशक, लक्षद्वीप विकास निगम लि., जी-406, पानम पीली नगर, इरनाकुलम,कोच्चि - 682 036. फोन:0484-2310979/2310990. फैक्स : 2322924.


मणिपुर: प्रबंध निदेशक, मणिपुर जनजाति विकास निगम लि. लाम्पेलपट- 795 004. फोन: 0385-2310452/ 2310293. फैक्स:2310293 

मेघालयः प्रबंध निदेशक, मेघालय सहकारिता. एपेक्स बैंक लि., एमजी रोड़, शिलांग-793001. फोन: 0364-224160. फैक्स: 222026.

मध्य प्रदेश : प्रबंध निदेशक, एमपी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, परिसर-II, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल- 462 002. फोन: 0755-660672. फैक्स: 221825.

महाराष्ट्र: प्रबंध निदेशक, शुबारी आदिवासी वित्तवा विकास महामण्डल मार्यादीट, आदिवासी विकास भवन, तीसरा तल, राम गणेश गढ़करी चौक, पुराना आगरा रोड़, नासिक- 422 002. फोन: 0253-576860/571782. फैक्स: 571 560
मिजोरम: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिजोरम खादी और ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड, ‘जोरुम’ जर्कावत, एजवाल- 796 007. फोन: 0389-342460. फैक्स: 347587.


*अध्यक्ष, मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लि. लालसावामलीयानी बिल्डिंग, ऊपरी तल, जर्कावत, एजवाल- 796 001, फोन: 0389-346405/34375.

नांगालैड़ः प्रबंध निदेशक, नांगालैड़ औद्योगिक विकास निगम लि., आईडीसी हाउस, पीबी नं. 5, दीमापुर-797 112. फोन: 03862-30571,30573. फैक्स: 30572.  * प्रबंध निदेशक, नांगालैड़ राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड़., पीबी नं.151, दीमापुर-797112. फोन: 03862-28335/28578/20702.


उड़ीसा: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उड़ीसा अनु.जा./अनु.जनजाति विकास वित्त सहकारिता निगम लि., लुईस रोड़, भुवनेश्वर-751 014. फोन: 0674-2432949/2431623. फैक्स: 2431798


राजस्थान : प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनु.जा./अनु.जनजाति वित्त और विकास सहकारिता निगम., नेहरु शेखर भवन, भवानी सिंह रोड़, जयपुर-302 002. फोन: 0141-740745, 740880. फैक्स: 740800


सिक्किम : प्रबंध निदेशक, सिक्किम अनु.जा./अनु.जनजाति एवं पिछडी जाति विकास निगम लि., भानुपथ, गंगटोक- 737101. फोन: 03592-23261/25310/23456. फैक्स: 25318


त्रिपुरा: प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम लि.., सुपारी बागान, कृष्णा नगर, पीओःलेक, चौमणी, अगरतलाः- 799 001. फोनः 0381-2305090. फैक्स: 0381-2305090.

तमिलनाडु: प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु अति. द्रवीदार हाउसिंग और विकास निगम. लि., तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग कॉम्पलैक्स, दूसरा तल, त्रीमंगलम (अन्ना नगर). चेन्नई-600 101. फोनः 044-26286280, 2687075, 26286283. फैक्स: 26282007.

उत्तराखंड: प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम, 6/ए, रेस्ट कैम्प, निकट प्रिंस होटल, देहरादून-248 001. फोन: 0135-2628099. फेकसः 2628099.

उत्तर प्रदेश: प्रबंध निदेशक, यूपी अनु.जा./अनु.जनजाति वित्त और विकास निगम, बी-912, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ-226 006. फोन: 0522-2386989, फैक्स: 2672054


पश्चिम बंगालः प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल अनु.जा./अनु.जनजाति विकास वित्त निगम., दूसरा तल, 135, ए, बिपलावी रासबिहारी बासु रोड़, कोलकत्ता-700001. फोनः 033-2432099/2429381. फैक्स: 2428566.

एनएसटीएफडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय :

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, 103/79, मीरा मार्ग, मानसरोवर,जयपुर- 302020. फोन:/फैक्स: 0141 2780203
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, दक्षिण ब्लाक, सी/ओ. मणिपुर जनजाति विकास निगम., लाम्पेलपट, इम्फाल - 795 004. फोन: 0385-241 0360
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, चौथा तल, तेलगू समक्षमा भवन, मासब टेंक, हैदराबाद- 500 028. फोन./फैक्स: 040 23396088
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, दूसरा तल, राजीव गांधी भवन परिसर, 2,35, श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002. फोन: / फैक्स : 0755-2660456

नोटः उड़ीसा में, जनपद प्रबंधक, उड़ीसा अनु.जा/अनु.जन.जा वित्त विकास निगम जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पात्र उम्मीदवार उनसे संपर्क कर सकते हैं। डीएम-ओएसएफडीसी के टेलीफोन नम्बर इस पुस्तिका के अंत में दिए गए हैं।
	फोटो



2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)
1.
परिचय
एनएसएफडीसी के विभाजन के पश्चात्, विद्यमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 10 अप्रैल,2001 की प्रभावी तिथि से अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कार्यरत है। एनएसएफडीसी कंपनी अधिनियम,1956 की धारा-25 के अधीन पंजीकृत (एक अ-लाभकारी कंपनी के रूप में) हैं। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्वाधीन उपक्रम है। एनएसएफडीसी अनु.जा का आय जननकारी उपक्रमों के वित्तीयन हेतु और राज्य संयोजन अभिकरणों (एससीए'ज) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष संगठन है। एनएसएफडीसी की विभिन्न स्कीम/ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम हैं जैसेकि आवधिक ऋण, बीच पूंजी ऋण, संक्षिप्त ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, सूक्ष्म ऋण वित्त स्कीम, महिला समृद्धि योजना, इत्यादि जो बीपीएल परीवारों के साथ-साथ एपीएल परिवारों के लिए भी हैं।
2. 
कौन पात्र हैं?
I. 
लाभार्थी अनुसूचित जनजाति(एस टी) समुदाय से संबेधित चाहिए।
II. 
लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी आय से अधिक नहीं होनी चाहिए
III. 
भागीदारी फर्में/सरकारी समितियां/विधिक संघ के अन्य रूप भी निम्नलिखित 

     
शर्तों पर पात्र हैं:
1) सभी सदस्य अनु.जन.जा से संबंधित होने चाहिए।
2) प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, गरीबी रेखा आय सीमा की दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. 
अपेक्षित दस्तावेजः

क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार आय प्रमाणपत्र।

ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।

ग) चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र, यदि लाभार्थी विकलांग है।

घ) दो हाल के खिंचे फोटोग्राफ

ड़) आयु,शिक्षा, अनुभव, निवास,इत्यादि के स्वरूप प्रमाणपत्र/ दस्तावेज।

च) स्कीम/ परियोजन रिपोर्ट

छ) संयोजक अभिकरणों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज

4. 
आवेदन कैसे करें:


पात्र लाभार्थी को राज्य संयोजन अभिकरणों अथवा अपने जनपद स्तर कार्यकर्ताओं के माध्यम से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए।
5.
ऋण की राशिः

रू.40.00 लाख तक प्रति यूनिट/लाभ केन्द्र
6.
मार्जिन राशिः

रू. 1.00 लाख तक की स्कीम/परियोजना लागत के लिए प्रवर्तक के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। तथापि, 2% से 3% मार्जिन राशिरू.1.00 लाख से अधिक अपेक्षित है।
7.
वापसी भुगतान अवधिः

प्रत्येक स्कीम/ परियोजना हेतु ऋण चुकाने की अवधि एस सी ए'ज के स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाती है। ऋण सामान्यतः10 वर्ष की अधिकतम अवधि में चुकाना होता है, जिसमें ऋणशोध-स्थगन काल सम्मिलित है।
8.
किससे संपर्क करें

राज्य संयोजन अभिकरण (नीचे सूचीबद्ध) और उनके अधीनता जो सामान्यतः संबंधित राज्यों/जनपदों के जनपद मुख्यालयों में स्थित होते हैं।
1. आंध्र प्रदेश: प्रबंध निदेशक, एपी अनुसूचित जाति सहकारिता. वित्त निगम लि., 5वां तल, तेलगू समाकक्षमा भवन, मासब टैंक, हैदराबाद- 500 028. फोन:040-23315970, 23321141. फैक्स: 23301420
2. अरुणाचल प्रदेश: प्रबंध निदेशक, अरुणाचल प्रदेश उद्योग एवं वित्त विकास निगम, ईटानगर, निकट एओसी, पिन: 791111. फोन: 0360-2212672, 2212673, 2211763. फैक्स: 2212751.
3. असम: प्रबंध निदेशक, अनु.जा के लिए असम राज्य विकास निगम, स्वाहिद दिलीप हौजरी पथ, सरुमतोरिया, दिसपुर, गुवाहाटी-781 006. फोन: 0361-2261617, 2263146.
4. बिहार: प्रशासक, बिहार राज्य अनु.जा सहकारिता विकास निगम. लि., पश्चिमी गांधी मैदान, 4वां तल, बिस्कोमैन टावर, पटना-800001. फोन: 0612-2231672/74, फैक्स: 2231672
5. चंडी़गढ़: प्रबंध निदेशक, चड़ीगढ़ अनु.जा पिछड़ी.जा और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. तीसरा तल, टाउन हाल बिल्डिंग, सेक्टर-17, चंड़ीगढ़. फोन. 0172-2707527, 2704676. फैक्स: 2708690
6. छत्तीसगढ़: प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता अनु.जा वित्त एवं विकास निगम., 68, जल विहार कॉलोनी, रायपुर-492105. फोन. 0771-6066105. फैक्स: 6066105
7. दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव: प्रबंध निदेशक, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव अनु.जा/अनु.जन.जा अन्य पिछड़ा वर्ग & अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. दूसरा तल, राईट विंग, पुराना डीआईसी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी परिसर, सिलवासा-396230. फोन: 0260-642006, 642721, 250793, 250328. फैक्स: 2642340.
8. दिल्ली: प्रबंध निदेशक, अनु.जा./अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक & विकलांग वित्त विकास निगम., 2, बैटरी लेन, राजपुर रोड़, नियर तीरथ राम अस्पताल, दिल्ली- 110054. फोन: 011-23978975/23979068.
9. गोवा: प्रबंध निदेशक, गोवा राज्य अनु.जा एवं पिछड़ी जाति विकास निगम 4वां तल, पट्टोर सेंटर, ईडीसी परिसर, निकट केटीसी बस स्टैंड, पणजी-403001. फोन. 0832-2438177, 2438179.
10. गुजरात: प्रबंध निदेशक, गुजरात अनु.जा विकास निगम, डॉ. जीवराज मेहता भवन, ब्लाक सं. 10, दूसरा तल, सेक्टर-10, पुराना सचिवालय, गांधी नगर-382010. फोन. 07932-21328, फैक्स: 20653
11. हरियाणा: प्रबंध निदेशक, हरियाणा अनु.जा वित्त एवं विकास निगम, अनु.जा.ओ2425-26, सेक्टर-22-सी, चड़ीगढ़-160022. फोन: 0172-700436. फेक्स: 705619.
12. हिमाचल प्रदेश: प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अनु.जा/अनु.जनजाति विकास निगम, जैन भवन, अस्पताल रोड़, सोलन-173212, फोन: 01792-20671, 20058. फैक्स: 20058
13. झारखंड: प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य जनजाति सहकारिता विकास निगम. बलिहार रोड़, मोराबड़ी, रांची-834008. फोन: 065-2541398. फैक्स: 2541686
14. जम्मू एवं कश्मीर: प्रबंध निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर अनु.जा/अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम, रमेश मार्किट, शास्त्री नगर, जम्मू-180004. फोन: 433229, 452009. फैक्स: 343229.
15. कर्नाटक: प्रबंध निदेशक, कर्नाट्क अनु.जा./अनु.जनजाति विकास निगम लि. 9वां तल एवं 10वां तल, विश्वेसरय्या मिनी टावर, डॉ. अम्बेडकर वेदी, बेंगलूरु-560001. फोन: 080-2867097, 2865747. फैक्स: 2860396.
16. केरल: प्रबंध निदेशक, केरल राज्य विकास. निगम अनु.जा./अनु.जनजाति लि., टाउन हाल रोड़, त्रिचूर-680020. फोन: 0487-331064, 331202. फैक्स: 331469.
17. मध्य प्रदेश: प्रबंध निदेशक, एमपी राज्य सहकारिकता. अनु.जा वित्त एवं विकास. निगम, राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल-462011. फोन: 0755-2661844, 2661794. फैक्स: 2661612
* एमपी हस्त शिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम लि., हस्त शिल्प भवन, हमीदिया रोड़, भोपाल-462 001. फोन: 0755-2740155, 2740159. फैक्स: 2740691
18. महाराष्ट्र: प्रबंध निदेशक, महात्मा फूला पिछड़ी जाति विकास निगम.लि., सुप्रीम शॉपिंग सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड़ सं. 9, जेवीपीडी स्कीम, जूहु, मुबंई-400049. फोन: 022-26200351, 26202852. फैक्स: 26705173. *प्रबंध निदेशक, लोकशाहिर अन्नाबजाऊ साठे विकास. निगम लि., कार्यालय बिल्डिंग सं. 7, प्रातीचा नगर, महाडा फ्लैट, सायन कोलीवाड़ा, अंधेरी (पश्चिम) मुबंई- 400053. फोन: 28969114. फैक्स: 28961493. *प्रबंध निदेशक, संत रोहीदास लैदर उद्योग एवं चर्माकर विकास. निगम., बोम्बे लाईफ बिल्डिंग, 5वां तल, 45, वीर नरीमन रोड़, मुम्बई-400001 फोन: 022-22044186, फैक्स: 22835881
19. मणिपुर: प्रबंध निदेशक, मणिपुर जनजाति विकास निगम. लि., लाम्फेलपट, इम्फाल-795004. फोन: 0385-2310293, 2210452. * मणिपुर अनु.जा/अनु.जनजाति सहकारिता विकास बैंक लि. पाओना बाजार, इम्फाल-795001
20. मेघालय: प्रबंध निदेशक, मेघालय सहकारिता. एपेक्स बैंक लि., एमजी रोड़, कुतचेरी, शिलांग-793001. फोन: 0364-224160. फैक्स: 222026
21. मिजोरम: अध्यक्ष, मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लि., लावलसामलियानी बिल्डिंग. (उपरी तल), जर्कावत, एजवल-796001. फोन: 0389-2343475, 2346508. फैक्स: 2348132. *मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मिजोरम खादी एवं गांव उद्योग बोर्ड, ‘जोरन’, जर्कावत, एजवल-798007. फोन:0389-234246. फैक्स: 2347587
22. उड़ीसा: प्रबंध निदेशक, उड़ीसा अनु.जा./अनु.जनजाति विकास एवं वित्त  सहकारिता निगम., लुईस रोड़, भुवनेश्वर-751014. फोन: 0674-2431798, 2432949, 2431623. फैक्स: 2431798.
23. पांडिचेरी: प्रबंध निदेशक, पांडिचेरी अतिरिक्त द्रवीदार विकास. निगम. लि., सं. 23, सितनकुंड़ी रोड़, जयराम कल्याण मंडापम के सामने, पांडिचेरी-655013. फोन: 0413-2241573, 2242418 फैक्स: 2242418.
24. पंजाब: कार्यकारी निदेशक, पंजाब अनु. जाति लैंड विकास एवं वित्त निगम अनु.जा.ओ सं. 101- 102- 103, सेक्टर-17-सी, चड़ीगढ़-160017. फोन: 0172-724905, 702427, 703840. फैक्स: 724905, 702092.
25. राजस्थान: प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनु.जा./अनु.जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम., नेहरु साहाकर भवन, सेंटरल ब्लाक, तीसरा तल, जयपुर-302002. फोन: 0141-2740745, 2740544. फैक्स: 2740800.
26. सिक्किम: प्रबंध निदेशक, सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति विकास निगम लि., बानुपथ, गंगटोक-737 101. फोन: 0392-225310, 223261, 223456. फैक्स:222287.
27. तमिलनाडु: प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु अति. द्राविडर हाउसिंग एवं विकास निगम. लि., तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग परिसर, दूसरा तल, तिरूमंगलम (अन्ना नगर), चेन्नई-600 101. फोन: 044-26152052, 26152063. फैक्स: 26514107.
28. त्रिपुरा: प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारिता. विकास. निगम. लि., कृष्णा नगर, पीओ: लेक चौमुहानी, अगरतला- 799 001. फोन: 0381-2226515. फैक्स: 2226543
29. उत्तर प्रदेश: प्रबंध निदेशक, यूपी अनु.जा वित्त एवं विकास निगम लि., बी-912, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ-226 006. फोन: 0522-2385085, 2384830, 2385347, 2386975. फैक्स: 2386989
30. उत्तरांचल: प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल बहूदेशिय वित्त एवं विकास निगम, सेक्टर- 1सी-10, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून-248 001. फोन: 0135-2665601.
31. पश्चिम बंगाल: प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल अनु.जा/अनु.जनजाति विकास एवं वित्त निगम, दूसरा तल, 135 ए, बिपलवी रासबिहारी बासु रोड़, कोलकाता-700001. फोन: 033-2243099, 22429381, 22428566. फैक्स: 22428566.
मण्डलीय कार्यालय एनएसटीएफडीसी:
1. एनएसएफडीसी, 5वां तल, प्रमुख टावर, विश्वेसरय्या परिसर, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वेदी, बेंगलुरु- 560001. फोन: 080-2865175.
2. एनएसएफडीसी, नई मार्किट, फेस-1, 5वां तल, 15-एन, नेली सेन गुप्ता सरानी, कोलकाता. फोन. 033-25211395.
3. एनएसएफडीसी, अनु.जा.ओ-42, 2रा तल तल, सेक्टर-20-सी, दक्षिण मार्ग, चड़ीगढ़-160 020. फोन: 0172-704677
4. एनएसएफडीसी, सर्वे बेलटोला, समोनवया पथ, गुवाहाटी- 781-028. फोन: 0361-267676
5. एनएसएफडीसी, बी-2, एसई 4था तल, पीआईसीयूपी भवन, गोमती नगर, लखनऊ-226016. फोन: 0522-2303013.
6. एनएसएफडीसी, ओशीवारा महाड़ा परिसर बिल्डं. सं. 5, फ्लेट सं. 4, नई लिंक रोड़, अजाद नगर, पो: अंधेरी (पश्चिम) मुम्बंई- 400 053. फोन. 022-6361624.
7. एनएसएफडीसी, इंद्रा भवन, 2रा तल, बेली रोड़ के पास, पटना- 800 001, फोन: 0612-235115
नोटः उड़ीसा में, जनपद प्रबंधक, उड़ीसा अनु.जा/अनु.जन.जा वित्त विकास निगम जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पात्र उम्मीदवार उनसे संपर्क कर सकते हैं। डी एस-ओ एस एफ डी सी के टेलीफोन नम्बर इस पुस्तिका के अंत में दिए गए हैं।
	फोटो



''मेरे प्रयास के लिए समय पर वित्तीय सहायता हेतु एनएचएफडीसी, 
वीआरसी तथा एमवीएसएन के धन्यवाद''
एक सफल एनएचएफडीसी लाभार्थी भुवनेश्वर में अपनी हार्डवेयर की दुकान पर।
ग. 
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
1.
परिचय

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों और उनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसाय अथवा स्वयं के व्यवसाय के माध्यम से उनके समाजार्थिक उत्थान हेतु रियायती ब्याज दर पर आवधिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 24 जनवरी, 1997 को एन एस के एफ डी सी की स्थापना की थी।
2. 
कौन पात्र हैं?  
1. सफाई कर्मचारी अथवा कूड़ा बीनने वाले अथवा उनके आश्रित जो सफाईकर्मियों   

   के उद्धार एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गंत अथवा किसी सर्वेक्षण में 

   चिन्हित किए गए हैं।
2. लाभार्थी, सफाई कर्मचारियों की पंजीकृत सहकारी समिति अथवा लक्ष्य समूह 

   द्वारा प्रवर्तित फर्म/विधिक रूप से गठित संघ का सदस्य होना चाहिए।
3. यदि लक्ष्य समूह का कोई व्यक्ति सर्वेक्षण में आवृत्त नहीं किया गया है, उसके 

   स्थानीय राजस्व अधिकारी/नगरपालिका अधिकारी अथवा छावनी या रेलवे  

   अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी के पदस्तर से कम का न हो, से एक 

   प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
3. 
अपेक्षित दस्तावेजः
क. सफाई कर्मचारी/कूड़ा बीनने वाला अथवा उनका आश्रित होने के अपने दावे के 

   प्रमाणस्वरूप सक्षम आधिकारी का प्रमाणपत्र।

ख. आयु, योग्यता, अनुभव, जन्मस्थान, इत्यादि के प्रमाण में प्रमाणपत्र/ दस्तावेज।


ग) चिकित्सा बोर्ड का विकलांगता प्रमाणपत्र, यदि लाभार्थी विकलांग है।

घ) हाल के खिंचे पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ।

ड़) स्कीम/ परियोजना रिपोर्ट।

छ) एससीए अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज

4. 
आवेदन कैसे करें:


पात्र लाभार्थी को अपना आवेदन एस सी ए अथवा उनके अधिनस्थ कार्यालयों में निर्धारित आवेदन प्रपत्र में 
अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
5.
ऋण की राशिः

रू.10.00 लाख तक 
6.
मार्जिन राशिः

रू. 2.00 लाख तक की परियोजना लागत हेतु लाभार्थी से आग्रह नहीं किया जाता है। लेकिन 
रू.2.00 लाख से 
अधिक लागत की परियोजना हेतु लाभार्थी से 5% मार्जिन राशि होनी चाहिए।
7.
वापसी भुगतानः 

पूरा ऋण एक तर्कसंगत अवधि के भीतर किंतु अधिकतम 10 वर्ष में चुकाना होगा जिसमें ऋणशोध-स्थगन काल 
सम्मिलित है। सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ) तीन वर्ष के भीतर चुकाया जाएगा।
8.
किससे संपर्क करें
पात्र आवेदकों (नीचे सूचीबद्ध) राज्य संयोजन अभिकरणों अथवा उनके अधीनास्थ कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए, जो सामान्यतः जनपद मुख्यालयों में स्थित होते हैं।
1. आंध्र प्रदेश: प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश अनु. जाति सहकारिता. वित्त निगम लि. 5वां तल, तेलुगु  समक्षेम भवन, मसब टैंक, हैदराबाद- 500 028. फोन:040-23315970, 23399836. फैक्स: 23301402.  
2. असम: प्रबंध निदेशक, असम राज्य विकास निगम अनु.जा. लि., स्वाहिद दिलीप हौजरी पथ, सरुमतोरिया, दिसपुर, गुवाहाटी-781 006. फोन: 0361-2261617, 2261796, 2267342. फैक्स: 2261617
3. बिहार: प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनु.जा. सहकारिता. विकास निगम लि., पश्चिम ऑफ गांधी मैदान, 4था तल, बिस्कोमोम टॉवर, पटना, फोन: 0612-2231672. फैक्स: 2231674.
4. चंडी़गढ़: प्रबंध निदेशक, चड़ीगढ़ अनु.जा एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लि., 3रा तल, टाउन हाल एक्सटेंशन बिल्डिंग., सेक्टर-17, चंड़ीगढ़. फोन. 0172708690. फैक्स: 704676
5. छत्तीसगढ़: प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता. अनु.जा. वित्त एवं विकास निगम लि., आर-12, अनुपम नगर, टीवी टावर के पास, रायपुर. फोन. 0771-2221260. फैक्स: 25266105.
6. दिल्ली: प्रबंध निदेशक, दिल्ली अनु.जा., अनु.जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, शारीरिक अक्षमता वित्त एवं विकास निगम लि., 2, बैटरी लेन, राजपुर रोड़, तीरथ राम अस्पताल के निकट,  दिल्ली- 110054. फोन: 011-27971841, 23964566. फैक्स: 23964566
7. दमन दीव: प्रबंध निदेशक, दादर एवं नगर हवेली अनु.जा, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि., 2रा तल, राईट विंग, ओल्ड डीआईसी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी परिसर, सिलवासा- 396 230. फोन: 02638242721.
8. गोवा: प्रबंध निदेशक, गोवा राज्य अनु.जा एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम 4था तल, पाट्टो सेंटर, ईडीसी परिसर, कदम्बा बस स्टैंड के पास, पणजी, गोवा-403 001. फोन. 0832-228172, 222340.
9. गुजरात: प्रबंध निदेशक, गुजरात सफाई कामगर विकास निगम, ब्लाक न. 3, मूल तल, सेक्टर-10, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर-382 010. फोन. 0793-3235034, 3237488. फैक्स: 322653, 3253244. * प्रबंध निदेशक, गुजरात अनु.जा. विकास निगम, ब्लाक न. 10, 2रा तल, सेक्टर-10, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर. फोन: 0793-3221328, 3253883. फैक्स: 3220653
10. हरियाणा: प्रबंध निदेशक, हरियाणा अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम लि. अनु.जा.ओ, 24-25-26, सेक्टर-22, छत्तीसगढ़. फोन: 0172-705619. फेक्स: 700224
11. हिमाचल प्रदेश: प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अनु.जा./अनु.जनजाति विकास निगम, जैन भवन, अस्पताल रोड़, सोलन-160022. फोन: 01792-223505, 2230671. फैक्स: 220058
12. जम्मू एवं कश्मीर: प्रबंध निदेशक, जेएवंके अनु. जाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास निगम, रमेश मार्केट, शास्त्री नगर, जम्मू-180 004. फैक्स: 0191-2433229.
13. झारखंड: प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य जनजाति सहकारिता. विकास निगम लि. बलिहार रोड़, मोराबड़ी, रांची-834 008. फोन: 0651-2403765, 2541398. फैक्स: 2403764
14. कर्नाटक: प्रबंध निदेशक, कर्नाटक अनु. जाति एवं अनु. जाति विकास निगम, 9वां एवं 10वा तल, विस्वेसवारियाह मिनी टावर, डॉ. अम्बेडकर वेदी, बेंगलूरु-560001. फोन: 080-2868097, 2865401, 2868870, 2865197, 2867097. फैक्स: 2860396.
15. केरल: प्रबंध निदेशक, केरल राज्य विकास निगम अनु.जा./अनु.जनजाति लि., टाउन हाल रोड़, त्रिचूर, 680 020. फोन: 0487- 2331469, 2331064. फैक्स: 2331469.
16. मध्य प्रदेश: प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता. अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल-462 002. फोन: 0755-2661744, 2661844, 2551841. फैक्स: 2661612.   
17. महाराष्ट्र: प्रबंध निदेशक, महात्मा फुले पिछड़ी जाति विकास निगम लि., गुलमोहर क्रॉस रोड़ न. 9, जेवीपीडी स्कीम, जुहू, मुंबई-400049. फोन: 02226202852, 26200351, 22024243. फैक्स: 26705173.
18. मणिपुर: प्रबंध निदेशक, मणिपुर जनजाति विकास निगम लि., लम्फेलपट, इम्फाल-795 004. फोन: 0385-2310293, 2221696. फैक्स: 2310452.
19. मेघालय: प्रबंध निदेशक, मेघालय शहरी डेव, ऐजंसी, रेटोंग बिल्डं., शिलोंग, फोन: 0364-2225297, 2224702, 2224801, 2223578
20. मिजोरम: प्रबंध निदेशक, मिजोरम शहरी सहकारिता. विकास बैंक लि., लालसवमीलानी बिल्डिंग., ऊपरी तल, एजवल-796 001. फोन: 03892346508. फैक्स:23438632.
21. उड़ीसा: प्रबंध निदेशक, उड़ीसा अनु. जाति एवं अनु. जाति विकास एवं वित्त सहकारिता. निगम लि., लुईस रोड़, भुवनेश्वर-751014. फोन: 06742431623, 2432107, 2432949. फैक्स: 2431786
22. पंजाब: प्रबंध निदेशक, पंजाब अनु.जा. लैंड विकास एवं निगम लि., अनु.जा.एससीओ न. 10, 102, 103, सेक्टर-17-सी, चड़ीगढ़-160017. फोन: 0172-2702427, 2702587, 2702535, 2707992, 2703533. फैक्स: 2724905
23. पांडिचेरी: प्रबंध निदेशक, पांडिचेरी अति. द्रविड विकास निगम लि., सितन कुड़ी रोड़, जयराम कल्याण मंडापम, पांडिचेरी-605013. फोन: 0413-2244629, 2241573. फैक्स: 2242418.
24. सिक्किम: प्रबंध निदेशक, सिक्किम अनु. जाति, अनु. जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि., भानूपथ रोड़, गंगटोक. फोन: 0359229430.
25. राजस्थान: प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनु.जा./अनु.जनजाति विकास सहकारिता. निगम लि., नेहरु साहकर भवन, सेंटरल ब्लाक, 3रा तल, भवानी सिंह रोड़, जयपुर-302 002. फोन: 0141-2740544, 2740745, 2740833. फैक्स: 2740880
26. तमिलनाडु: प्रबंध निदेशक, अति. द्रविडार हाउसिंग और विकास निगम लि., तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग परिसर, 2रा तल, तिरूमंगलम (अन्ना नगर) चेन्नई-600 101. फोन: 044-26152052. फैक्स: 26514107.
27. त्रिपुरा: प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा अनु. जाति सहकारिता. विकास निगम लि., सुपारी बागन, कृष्णा नगर, पो: लेक चौमनी, पश्चिम त्रिपुरा, अगरताला- 799 001. फोन: 0381-2226543, 2226515. फैक्स: 2226543.
28. उत्तर प्रदेश: प्रबंध निदेशक, यूपी अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम, बी-912, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ- 226 006. फोन: 0522-2385085, 2385347. फैक्स: 2386989.
29. उत्तराखंड: प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड बहूदेशिया विट्टा ईवम विकास निगम, 1-सी-10, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून. फोन: 0135-2652458. फैक्स: 2652577.
30. पश्चिम बंगाल: प्रबंध निदेशक, पश्चिम बंगाल अनु.जा. एवं अनु.जनजाति विकास एवं वित्त निगम, 2रा तल, 135-ए, बिपलवी रासबिहारी बासू रोड़, कोलकाता- 700001. फोन: 0332243099, 22429381, 22428566. फैक्स: 2228566.
नोटः उड़ीसा में, जनपद प्रबंधक, उड़ीसा अनु.जा/अनु.जन.जा वित्त विकास निगम जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पात्र उम्मीदवार उनसे संपर्क कर सकते हैं। डी एस-ओ एसएफडीसी के टेलीफोन नम्बर इस पुस्तिका के अंत में दिए गए हैं।
	फोटो



''योग्यता को देखें विकलांगता नहीं''
अध्याय-12
पेट्रोलियम उत्पाद डीलरशिप का आबंटन
1.
परिचय

भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल/डीजल पीडब्ल्यूडी'ज को सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों के पेट्रोलियम उत्पादों की सभी प्रकार की डीलरशिप जैसेकि पेट्रोल/डीजल पम्प, एलपीजी वितरण इत्यादि में 7.5% आरक्षण उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त 7.5% आरक्षण रक्षा कार्मियों और युद्ध में अथवा शांतिकाल में ड्यूटी पर गंभीर विकलांगों हेतु निर्धारित किया गया है।
2. 
कौन पात्र हैं?  
(क) पीडब्ल्यूडी'ज (दृष्टि विकलांग, श्रवण विकलांग, लोको मोटर विकलांग) 40%   

    से अधिक विकलांगता युक्त।
(ख) वह उस जनपद का निवासी, भारतीय होना (होनी चाहिए, जिसके लिए डीलरशिप आबंटित/निर्धारित की जानी है।

(ग) शिक्षाः न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।

(घ) आयुः 21 से 40 वर्ष के बीच

(ड़) आय: पारिवारिक आय रू.50,000/- (रू.पचास हजार) प्रति वर्ष से अधिक 

          नहीं होनी चाहिए।

(च) ऐसी डीलरशिप किसी निकट संबंधी (माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री)के 

         आवंटित नहीं की गई हो।

3. 
अपेक्षित दस्तावेजः

क. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र।

ख. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र।

ग. आयु,एवं शिक्षा, जाति,जन्मस्थान,इत्यादि का प्रमाणपत्र

घ. उस भूमि/स्थल से संबंधित दस्तावेज जहां एजेन्सी प्रारंभ की जीएगी तथा 

         फोटोग्राफ।


ड़) जनपद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र।

छ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनी द्वारा विज्ञापन में मांगा गया कोई अन्य 

         दस्तावेज।

4. 
आवेदन कैसे करें:


सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियां (इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलीयम, भारत पेट्रोलीयम इत्यादि) क्षेत्रीय/राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों में विस्तृत विवरण के साथ खुला विज्ञापन देती हैं। पात्र पी डब्ल्यू डी'ज को तदनुसार  निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन करना चाहिए।
5.
किससे संपर्क करें

सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनियां(आई ओ सी, एच वी, बी पी, इत्यादि) विज्ञापन के अनुसार।
6.
संदर्भ 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मेत्रालय का डी ओ सं.19011/10/89-11 डी सी/43/ 08 दिनांक 9-
8-1989.
	फोटो



''मैं नेत्रहीन हूं किंतु मैं कल्पना कर सकता हूं
क्या आप में यह योग्यता है?''
श्री पवित्र मोहन साहू, एक नेत्रहीन एल पी जी डीलर अपने कार्य में व्यस्त।

अध्याय-13
एस टी डी/पी सी ओ'ज का आबंटन
1.
परिचय


दूरसंचार के द्रुत विकास ने संपूर्ण संसार को एक छोटे गॉव का रूप दे दिया है। भारत संचार निगम लिमेटड तथा एमटीएनएल एक्सचेंज लाइन्स की 5% एसटीडी/पीसीओ/आईएसडी क्षमता पीडब्ल्यूडी'ज सहित बेरोजगार युवाओं को उपलब्ध कराते हैं। पीडब्ल्यूडी'ज के आबंटन में प्राथमिकती दी जाती है। अन्य निबंधन एवं शर्तें गैर-विकलांग आवेदकों के समान हैं। यह आय जनन का बेहतर विकल्प बन चुका है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहों अनेक पी डब्ल्यू डी'ज अपनी आजीविका इस उपक्रम से अर्जित कर रहे हैं।
 2. 
कौन पात्र हैं

क) बेरोजगार विकलांग व्यक्ति
    
ख) आयु 
:
कार्य करने हेतु आयु, वयस्क
   
ग) योग्यता
:
शहरी-न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण




ग्राम-न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण


घ) फोटोग्राफ तथा मकान मालिक के साथ किराया अनुबंध।

ड़) दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज।
3. 
अपेक्षित दस्तावेजः

क. जनपद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र।

ख. आयु,एवं शिक्षा, जाति,जन्म स्थान,इत्यादि का प्रमाणपत्र

ग. बेरोजगारी प्रमाणपत्र एवं स्थान का नक्शा

घ. घर के मालिक के साथ फोटोग्राफ और किराए का अनुबंध


ड़) दूरसंचार अधिकारियों द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज

3. 
आवेदन कैसे करें
पात्र पीडब्ल्यूडी'ज को जनपद दूरसंचार प्रबंधक को, बीएसएनएल में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना चाहिए।
4. 
किससे संपर्क करें

संबंधित जनपद का जनपद दूरसंचार प्रबंधक,बी एस एन एल।
5.
संदर्भ

भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग पत्र सं. 31-13/91-पी एच बी दिनांक 4-7-1993
अध्याय-14
लघु स्व-रोजगार स्कीम(एमएसईएस)
 1.
परिचय

यह स्कीम ''कम निवेश और अधिक लाभ'' का सच्चा उदाहरण है। एमएसईएस के नमूना परिक्षण से स्पष्ट हुआ है कि एक व्यक्ति रू.1000 से रू.5000 तक के अल्प निवेश से तत्काल प्रतिदिन रू.50/- से रू-100/- तक अर्जित कर सकता हैं। चयन के लिए पीडब्ल्यूडी'ज की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ भूमि, कौशल, अनुभव कार्यनीतियों की योजना बनाई जानी चाहिए, पुलिस/एनएसी कार्मिक तथा व्यवसाय पड़ोसियों के साथ अन्योन्य क्रिया की जानी चीहिए। एमएसईएस को प्रोत्साहित करने तथा लोकप्रिय बनाने हेतु एनजीओ'ज की अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
2.
उद्देश्य

1. गरीब पीडब्ल्यूडी'ज, जिन्हें पैसे की तत्काल जरूरत हैं, के लिए आजीविका की व्यवस्था करना और उन्हें स्व-रोजगार सम्मान से जोड़ना।

2. समुदाय, समाजसेवकों. एनजीओ'ज सेवा क्लबों को उपयुक्त ढंग से जोड़ना।
3.
औचित्य

इस स्कीम का विद्यमान और जारी रहना पूर्णरूप से उचित है, चूंकि यह गरीब, बेरोजगार पीडब्ल्यूडी'ज को अपनी अत्यावश्यक वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु कम निवेश के साथ लाभकारी गतिविधियों से जोड़ती है तथा उन्हें समाज का अर्जनकारी सदस्य बनाती है।
4.
वित्तीय संसाधन

चूंकि पीडब्ल्यूडी'ज की आजीविका की व्यवस्था अत्यावश्यक आधार पर की जाती है अतः स्व-वित्त अथवा सेवा क्लबों, समाजसेवकों,समुदाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निधियन अभिकरणों, एन जी ओ जे इत्यादि से स्व-रोजगार सामग्री के रूप में अनुदानों से जुटाई जा सकती है। नकद दान से बचा जाना चाहिए।
5.
समय अनुसूची

एक सप्ताह के भीतर
6.
अभिमुखीकरण/अभिप्रेरणा

3-4 दिनों में 12-15 घंटे



7.
चयन मानदण्ड

पीडब्ल्यूडी'ज निम्न के धारक होने चाहिएः
1. दुर्बल सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि।
2. आजीविका अर्जन की अत्यावश्यक जरूरत और लघु उपक्रम के माध्यम से आर्थिक स्वाबलम्बन की गहन भावना।
स्व-रोजगार उपक्रम का चयन पीडब्ल्यूडी'ज की अभिरूचि, रूझान, योग्यता, स्थानीय आवश्यकता और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के अनुसार किया जाएगा।
8.
अनुवर्त्तन


प्रारंभतः पीडब्ल्यूडी'ज को जटिल समस्याओं (पुलिस, एनएसी, आस-पास के व्यवसाय मित्र) का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर ग्राहक के सामने व्यक्तित्व समस्याएं हो सकती हैं जैसेकि विश्वास का अभाव, हीनता की भावना, संकोच इत्यादि। अतःप्रारंभ में व्यापक अनुर्वतन की आवश्यकता है (15 दैनिक दौरे,15 एक दिन छोड़कर दौरे,कुछ साप्ताहिक और कुछ मासिक दौरे)।
9.
सीमाबद्धताएं

एमएसई की कुछ सीमाबद्धताएं हैं: अति सीमित व्याप्ति, मूलतः शहर आधारित, अनुवर्त्तन हेतु समयाभाव, पीडब्ल्यूडी'ज की अनिच्छा।  
	वेंचर
	निवेश रुपये में.
	विचारोत्तेजक स्थान
	उपयुक्तता पीडब्ल्यूडीएस

	1. मोची
	1000/- 
	बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन मार्किट, निवास क्षेत्र /ट्रेनस्

	एचएच/ओएच/एमआर

	2. नाई

	5000/-
	कोर्ट के पास, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन. बस्ती, निवास क्षेत्र, होटल
	एचएच/ओएच

	3. कपड़े इस्त्री
	3000/-
	निवास परिसर, होस्टल, होटल.

	एचएच/ओएच/एमआर

	4. घरेलू उपकरण मरम्मत
	5000/-
	निवास परिसर/ मार्किट/मोबाईल

	ओएच/पीएचएच

	5. चेयर केनिंग
	1200/-
	अतिथि कार्यालय, निवास परिसर.
	वीएच/ओएच/एचएच

	6. वाणिज्यिक कला
	4000/-
	आरटीओ कार्यालय, मार्किट, मेन रोड़/वर्ग. (संस्थान निरीक्षण करना,

पब्लिक सेक्टर एवं सरकारी. कार्यालय) 
	एचएच/ओएच

	7. फोटो फ्रेमिंग
	5000/-
	मार्किट, जनता एवं पर्यटक स्थान.
	एचएच/ओएच/एमआर

	8. कवरों की मरम्मत एवं सिलाई  
	5000/-
	गैरेज के पास, ऑटो एजेंसी, कार शॉप मेन रोड़ साइड, आरटीओ कार्यालय.
	एचएच/ओएच /एमआर

	9. सब्जी विक्रय
	  4000/-
	मोबाइल, हॉट, सब्जी मार्किट. रोड़ साइड/चौराहा एवं वाहन स्टॉप
	एचएच/ओएच/एलवी एमआर.


	10. पान स्टाल.
	2000/-
	पब्लिक स्थान, बस स्टैंड एवं स्टाप, रेलवे स्टेशन. रेस्टोरेंट के पास/ होटल/कार्यालय एवं उद्योग

	ओएच/एचएच/वीएच

	11. फिश/चिकन/ मटन विक्रय

	3000/-
	मोबाइल, रोड़ साइड, हॉटस्, फिश  मार्किट
	ओएच/एचएच.

	12. पफड राइस
	1000/-
	मोबाइल, निवास स्थानों में, परिसर
	ओएच/एमआर.


	13. फल विक्रेता 
	5000/-
	रोड़ साइड, मार्किट जनता स्थान, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट स्थान.
	एचएच/ओएच एलवी/एमआर.


	14. चाकू/कैंची की धार बनाना 
	3000/-
	निवास क्षेत्रों में, नाई की दुकान 

	डीएच/एमआर/पीएचएच.


	15. चाय-नाश्ता स्टाल
	5000/-
	मार्किट स्थान, संस्थापन एवं औद्योगिक क्षेत्र. बस स्टैंड,  रेलवे स्टेशन, ट्रेन, होस्टल.
	ओएच/एचएच/एच/एमआर.


	16. दो-पहिया वाहनों की मरम्मत
	5000/-
	रोड़ साइड, निवास परिसर के पास.


	एचएच/ओएच


	17. फास्ट फूड स्टाल.
	5000/-
	मार्किट, संस्थापन एवं औद्योगिक क्षेत्र, होस्टल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, निवास क्षेत्र, टूरिस्ट स्थान.
	एचएच/ओएच/एमआर


	18. फ्रूट जूस स्टाल.
	5000/-
	मार्किट, संस्थापन और औद्योगिक क्षेत्र, होस्टल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन निवास क्षेत्र,  पर्यटक स्थान.

	एचएच/ओएच/वीएच/एमआर


	19. रिक्श पुलिंग
	4500/-
	बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्किट. मेन रोड़ छकस्, पर्यटक स्थान
	एचएच/ओएच.


	20. फ्लोरिस्ट.
	4000/-
	शादी मंडप के पास, धार्मिक स्थान, मेन रोड़

	

	21. पूजा सामग्री  को बेचना.


	3000/-
	धार्मिक स्थान, मार्किट.
	ओएच/एमआर/एलवी/एचएच


	22. पनीर (छैन्ना) बेचना

	1000/-
	हटस्, मार्किट, मेन छकस्
	ओएच/वीएच/एचएच/एमआर.


	23. घरेलू प्रयोज्य प्लास्टिक वस्तु

	4000/-
	हॉटस्, मार्किट.

	ओएच./एमआर/एलवी


	24. गन्ना जूस.
	5000/-
	रोड़ साइड, संस्थापन  और औद्योगिर क्षेत्र.

	ओएच/एचएच/वीएच/एचएच










/एमआर.


	25. घुघूनी विक्रय
	रु.1200/-
	मार्किट स्थान/हाटस् /ट्रेनस्.


	ओएच/एचएच/वीएच/एमआर



.  




	-एमआर- मतलब मानसिक रुप से मंद, लेकिन व्यावसायिक कौशल के साथ।
- श्रवण विकलांग रेट चार्ट और वस्तु सूची प्रदर्शित कर सकता है। 
-पीडब्ल्यूडी को अपने समर्थन का विस्तार करने के लिए परिवार का समर्थन चाहिए। 
	एचएच- श्रवण विकलांग 
एलएच- लोकोमोटर विकलांग 
वीएच- नेत्रहीन विकलांग
एलएच- कम दृष्टि 


अध्याय-15
अन्य स्व-रोजगार क्षेत्र
1.
वाहन स्टैंड

नगर निगम/नगरपालिकाएं/एनएसी'ज तथा रेलवे प्राधिकरण व्हीकल स्टैंडों/पार्किंग स्थलों की नीलामी करते हैं। पीडब्ल्यूडी'ज उस हेतु संबंधित प्राधिकरणों में आवेदन कर सकते हैं। संबंधित प्राधिकरणों को पीडब्ल्यूडी'ज के आवेदनों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिए। यह कार्य किसी विशिष्ट पीडब्ल्यूडी अथवा कार्य की मात्रा को देखते हुए पीडब्ल्यूडी'ज के समूह को दिया जा सकता है।
2.
जूता स्टैंड

धार्मिक स्थलों, अस्पतालों इत्यादि में जूता स्टैंड होते हैं। पीडब्ल्यूडी'ज संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अपना अनुरोध रख सकते हैं तथा इन प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पीडब्ल्यूडी'ज के आवेदन प्राथमिकता आधार पर विचारित करें।
3 
अपोलोफेड/मिल्क सोसायटीज/फूड पर्लर्स

अपोलोफेड/मिल्क सोसाइयटीज/फूड पर्लर्स को आबंटन, मूल रूप से शहरी क्षेत्रों में श्रेष्ठ अर्जन उपक्रम है। पीडब्ल्यूडी'ज को  सलाह दी जाती है कि वे बूथों के आबंटन हेतु अपोलोफेड/ओमफेड प्रधिकरणों में आवेदन करें।
4. 
सरकारी नियंत्रण दुकान (राशन शाप)

उड़ीसा सरकार, नागरिक आपूर्ति विभाग ने सरकारी नियंत्रण दुकानों में कुछ आरक्षण रखा है, जिनमें स्थानीय मांग, ग्राहकों की संख्या के आधार पर कुछ निश्चित आय हो सकती है। पीडब्ल्यूडी'ज संबंधित विभाग अथवा जनपद स्तर पर उनके अधिनस्थ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। लोगों को ऐसी 79 दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें भी अधिमान और आरक्षण प्रदान करती हैं।
5.
अधिमान आबंटन हेतु स्कीम

विकास प्रधिकरण, आवास बोर्ड, स्थानीय निकाय/प्राधिकरण इत्यादि शाँपिंग काम्प्लेक्सों, कियोंस्कों का निर्माण करते हैं। पीडब्ल्यूजी'ज अधिनियम,1995 की धारा-43 कहती है- ''उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधकरण अधिसूचना द्वारा, पीडब्ल्यूडी'ज के पक्ष में विकलांग उद्यमियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा कारखानों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर भूमि के अधिमान-आवंटन हेतु स्कीम तैयार करेंगे। पीडब्ल्यूडी'ज भूमि/दुकान/कियोस्क का आवंटन प्राप्त करने हेतु अधिनियम के प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं।
6.
 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

 एस एच जी अभियान अब गरीबी उपशमन हेतु एक प्रभावशाली राजनीति बन चुकी है। यह दृष्टिकोण सामाजिक सक्रियकरण के मुख्य तत्व का रूप ले चुका है। एसएचजी अपने साझा मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 10-20, वयस्क सदस्यों को मिलाकर स्वेच्छा से बनाया गया समूह है। विकलांगों के मामले में, एस एच जी 5 सदस्यों से बनाया जा सकता है। अनेक विशिष्ट एस एच जी बनाना कई कारणों से संभव नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी'ज को सामान्य समूहों में सम्मिलित किया जाना बहुत संभव है। एस एच जी 'ज को रू-20/ के रू-100/- के दायरे में बचत हेतु प्रोत्साहित किया जाता है तथा वे इस सामान्य साझा संसाधन को अपने सदस्यों के भीतर न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक समूह में साधारणतः एक नायक होता है जिसको अध्यक्ष/ सचिव कहा जाता है। ये नायक लेन-देन, बैठकों इत्यादि का अभिलेख रखते हैं तथा कोटिकरण और वित्तीय सम्पर्कों हेतु कदम उठाते हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अनुसार गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अधीन पीडब्ल्यूडी'ज के लिए 3% आरक्षण रखा गया है। पीडब्ल्यूडी'ज के एसएचजी को सरकारी स्कीमों यथा एनएचएफडीसी, एसजीएसवाई, मिशन शक्ति एवं नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों से जोड़ा जा सकता हैं। कुछ निधीयन अभिकरण यथा सीएएसएचई, सीएआरई, बीएएसआईएक्स, एक्शन एड इत्यादि भी एसएचजी की सहायता कर रहे हैं। व्यवहार्य तथा आर्थिक जीवन क्षम उपक्रम की पहचान, दीर्घावधि बाजार, संपर्क, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और तुलनात्मक दरें एसएचजी की  सफलता के मुख्य कारक हैं।
परिभाषाः ''स्वयं सहायता समूह स्वेच्छापूर्वक एक ही क्षेत्र के निवासी, 10-20 सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह है।''
एसएचजी के उद्देश्य 

प्रमुख उद्देश्य हैं : सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण,वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच, सामूहिक मोल-भाव शक्ति वृद्धि, आत्मावलम्बन, सामाजिक जागरूकता और साहूकारों के बंधन से मुक्ति।
एसएचजी कौन प्रवर्तित कर सकता है?
1. समूह स्वयं
2. सरकारी अभिकरण
3. एनजीओ
4. बैंक
एसएचजी कैसे बनाएं

गठन पूर्व अवस्था

लोगों, पर्यावरण, जीवन-शैली, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अर्जन विकल्प इत्यादि को समझना तथा उनके बारे में सूचना एकत्र करना। पीडब्ल्यूडी'ज से बातचीत करने के लिए एक अनौपचारिक बैठक आहूत करें। मुद्दों पर विचार-विमर्श प्रारंभ करें, धीरे-धीरे एसएचजी'ज का विचार सुझाएं, सफलता की कहानियों के माध्यम से लाभों का वर्णन करें, अवांाछित वचनवद्धता न करें, उनका विश्वास जीतने के लिए जान पहचान बढ़ाएं, एस एच जी गठन का विचार अपनाने हेतु प्रेरित करें।
गठन अवस्था

एसएचजी के गठन हेतु सहमत पीडब्ल्यूडी'ज को आमंत्रित करें। बुनियादी दिशानिर्देश यथा सदस्यता हेतु मानदंड, बचत ऋण, ब्याज दर, बैठक में भाग नहीं लेने पर अर्थदणड, भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की व्याख्या करें। यदि समूह उपर्युक्त बिन्दुओं पर सहमत होता है, तब लोकतांत्रिक विधि से 2-3 नायक चुनें, तथा नायकत्व चक्रण सुनिश्चित करें। प्रक्रिया निम्नानुसार प्रारंभ करें:

i. समस्याओं, साझा कल्याण के मुद्दों, गतिविधियों जैसेकि आय जनन, क्षमता, निर्माण, कौशल विकास तथा बैंक पुस्तिका में प्रत्येक बैठक पुस्तिका में प्रत्येक बैठक का संक्षिप्त विवरण अभिलेखबद्ध करने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु नियमित अंतरालों पर (पाक्षिक/मासिक) बैठक आहूत करें। विचार-विमर्श में प्रत्येक सदस्य की प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।
ii. रू.20/-से रू.100/- तक के दायरें के भीतर या समूह द्वारा निर्णय किए गए अनुसार मासिक राशि वसूल करें तथा इस सामान्य साझा संसाधन को इसके सदस्यों को उपलब्ध कराएं। निधियों के अन्तर् एवं बहिर् प्रवाह के अभिलेखन में पारदर्शिता बनाए रखें।
iii. एस एच जी के नाम में बचत खाता हेतु प्रस्ताव पारित करें, जो 2 या 3 अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचालित किया जाएगा। निधि को इस खाते के माध्यम से उपलब्ध कराएं। अत्यावश्यक जरूरतों के लिए थोड़ी रोकड़ हाथ में रखें। ब्याज दर सभी सदस्यों के लिए एक समान होनी चाहिए तथा सदस्य को ऋण उत्पादक और उपभोग जरूरतों के लिए, सदस्यों द्वारा निर्णीत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
ऋण सम्पर्कः

स्वयं सहायता समूह को सरकारी स्कीमों जैसेकि एसजीएसवाई, एनएचएफडीसी, अनु.जा/अनु.जन.जा वित्त निगम, आऱ एस के वित्तीय संस्थानों यथा नाबार्ड, एस बी आई, निधीयन अभिकरणों जैसे कि सी ए एस एच ई, सी ए आर ई, बी ए एस आई एक्स, एक्शन एड इंडिया इत्यादि के साथ जोड़ा जा सकता है। संपर्कता दो प्रकार की होती हैं।
· प्रत्यक्ष संपर्कताः निधीयन/वित्तीय संस्थान ® एस एच जी सदस्य
·  अप्रत्यक्ष संपर्कताः निधीयन/वित्तीय संस्थान®एन जी ओ® एस एच जी®सदस्य
  संपर्कता हेतु पात्रता मानदंड

छह माह से अधिक के लिए सक्रिय अस्तित्व, बचत खाता, नियमित मितव्ययिता, सदस्यों के ऋण देने हेतु बैठकों, पारदर्शी अभिलेख अनुरक्षण का प्रमाण।
बैंक ऋण चुकौती की राशि 
· समूह निधि का बैंक ऋण के साथ 1:2 से 1:4 का अनुपात होता है। सुयोग्य मामलों में 1:4 से अधिक होता है। ऋण मासिक अथवा तिमाही किश्तों में चुकाया जाना चाहिए, सामान्यतःअधिकतम अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है तथा उचित ऋणशोध-स्थगन काल सम्मिलित हैं। 
· एनएचएफडीसी स्कीम के अंतर्गत एनजीओ'ज के लिए रू.
5.00 लाख तक का ऋण और रू.25,000/- प्रति लाभार्थी उपलब्ध होता हैं।
एसएचजी निधि के संघटक

बचत, ब्याज, अर्थदण्ड/जुर्माना,समूह लाभ और प्राप्त अनुदान (एस बी खाते में शेष+ शेष रोकड़ +सदस्यों को ऋण+निवेश)
साथर्कता हेतु औपचारिकताएं

पात्र एसएचजी को ऋण प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। पर्यवेक्षण किए जाने हेतु दस्तावेजों और औपचारिकताओं के प्रकार एक सहायता संस्थान से दूसरे तक भिन्न होते है। एस एच जी को संपर्क दिशानिर्देश संबंधित सहायता निधीयन से प्राप्त करने चाहिए।
किससे संपर्क करें                      
आगे विस्तृत विवरण हेतु संपर्क करें:
· बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ)
· निकटतम बैंक, जनपद अग्रणी बैंक प्रबंधक
· एन जी ओ, स्वयं-सहायता समूहों के सहायक
· जनपद समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ)
· निदेशक, मिशन शक्ति, ए-30 भौसा नगर, यूनिट-IV, भुवनेश्वर-751001.
फोनः 0674-2502245/2502254/2502255, फैक्सः2502255
अध्याय-16
नव प्रवर्तनीय पहल
1.
एएलआईएमसीओ, कार्पोरेट जगत की एक अनूठी पहल

श्रीमती जयति चन्द्रा, आईएएस, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रगतिशील पहल और मार्गदर्शन के अधीन ए एल आई एम सी ओ, कानपुर(उ-प्र.) ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एएलआईएमसीओ की ये अनुषंगी इकाइयां स्थापित कर कार्पोरेट जगत के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीडब्ल्यूडी उद्यमी, एएलआईएमसीओ तथा एनएचएफडीसी के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। एएलआईएमसीओ द्वारा अलीमको (एएलआईएमसीओ) अनुषंगी की स्थापना हेतु प्रशिक्षण,तकनीकी सहायता, कच्चा माल, तैयार उत्पाद का विपणन और एनएचएफडीसी ऋण की समय पर वापसी की व्यवस्था की जाती है। एन एच एफ डी सी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है एसपीडब्ल्यूडी उद्यमी उत्पाद इकाई का प्रबंधन करते हैं।
प्रारंभतः पीडब्ल्यूडी'ज सफलतापूर्वक नियोजित किए गए हैं तथा प्रतिमाह रू.3500/- से रू.5000/- तक का शुद्ध अर्जन कर रहे हैं। यह बहु-क्षेत्रीय पहल व्यवहार्य और आर्थिक नविनक्षम है। कार्पोरेट जगत, निजी, और सावर्जनिक क्षेत्र दोनों को ऐसी ही सच्ची भावना के साथ आगे आना चाहिए, ताकि अनेक पीडब्ल्यूडी उद्यमी कार्पोरेट क्षेत्र की अनुषंगी इकाइयां स्थापित कर सकें, जो पीडब्ल्यूडी'ज के सशक्तीकरण और उन्हें  मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में दूरगामी परिणाम देगा।
2.
''आशालोक''-उड़ीसा सरकार की स्व-सेवा धुलाईघर स्कीम 
      महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार ने विकलांग महिलाओं(डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज) के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु एक अनूठी स्व-सेवा धुलाईघर स्कीम 'आशालोक' प्रारंभ की है।एक दर्जन डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज अपने धुलाईघर कामकाजी महिलाओं/लड़कियों के होस्टल में पहले ही प्रारंभ कर चुकी हैं। ''आशालोक'' बहु-क्षेत्रीय सहयोग का एक सच्चा उदाहरण है। समग्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन/प्रबोधन डब्ल्यू एवं सी डी विभाग,उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाता है। एनएचएफडीसी स्व- सेवा धुलाईघर की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करता है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन (पीसीआरए) एनएचएफडीसी ऋण का 50% अनुदान उपलब्ध कराती है। हॉस्टल प्राधिकारी धुलाईघर की स्थापना के लिए होस्टेल में उपयुक्त कमरा/स्थान उपलब्ध कराते हैं तथा विकलांगों हेतु  वीआरसी लाभार्थियों का प्रस्तुतीकरण/चयन तथा प्रशिक्षण के रूप में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता हैं। ''आशालोक'' स्कीम डब्ल्यू डब्ल्यू डी'ज सुरक्षा,हिफाजत और आश्वासित यथेष्ट आय सुनिशिचत करती हैं। प्रत्येक इकाई की परियोजना लागत रू.पचास हजार से कम होती है तथा एक डब्ल्यूडब्ल्यूडी एक माह में रू.2000-5000 तक अर्जित कर सकती है। अन्य राज्य/संघ क्षेत्र पीडब्ल्यूडी'ज के लिए अपने संबंधित राज्यों में इसी प्रकार का उपक्रम आरंभ कर सकते हैं। 
	फोटो



विकलांग महिलाओं के लिए धुलाईघर परियोजना ''आशालोक''
डॉ.एस.बी.अग्निहोत्री,आईएएस आयुक्त-सह-सचिव,डब्ल्यू एवं सीडी एवं श्रीमती अपराजिता सारंगी, आईएएस, निदेशक, समाज कल्याण लाण्डरेट प्रशिक्षण कार्यक्रम(2004)
3.
सहकारी समितियां --- वी.आर.सी, त्रिवेन्द्रम

सहकारी क्षेत्र में सफलता और असफलता के उदाहरण मौजूद हैं। किन्तु वीआरसी, त्रिवेंद्रम द्वारा सहाय्यित पीडब्ल्यूडी'ज की सहकारी समिति का उदाहरण व्यवहार्य और आर्थिक जीवनक्षम उदाहरण है जिससें सैकड़ों पीडब्ल्यूडी'ज विगत डेढ़ दशक से कार्यरत हैं तथा अपनी आजीविका अर्जित कर कहे हैं।
4.
अभिकर्ता

बीमा कम्पनियों ने पीडब्लयूडी'ज को अभिकर्ताओं के रूप में नियोजित किया हैं। शिक्षित प्रगतिशील पीडब्ल्यूडी'ज को अपनी कैरियर संभावनाएं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों,में अभिकर्ती के रूप में तलाश करनी चाहिए। सार्वजनिक तथा निजी बीमा कम्पनियों, में वित्तीय संस्थानों इत्यादि में संभावनाएं अपेक्षाकृत यथेष्ट उज्जवल है। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूडी'ज को अपनी कैरियर संभावनाएं कमीशन अभिकर्ता के रूप में भी तलाश करनी चाहिए।
अध्‍याय - 17 
ग्रामीण विकास और स्‍वरोज़गार प्रशिक्षण संस्‍थान (आरयूडीएसईटीआई) 
ग्रामीण विकास और स्‍वरोज़गार प्रशिक्षण संस्‍थान (आरयूडीएसईटीआई) की स्‍थापना कर्नाटक के उजीरे में सार्वजनिक बैंको और श्री धर्मस्‍थला मंजूनाथेश्‍वर शैक्षणिक ट्रस्ट की वित्तीय सहायता द्वारा वर्ष 1982 में की गई। संस्‍थान को एनएबीएआरडी, एसआईडीबीआई और कर्नाटक सरकार की ओर से अनुदान प्राप्‍त होता रहा है। आरयूडीएसईटीआई का मुख्‍य उद्देश्‍य, प्रेरणा और प्रशिक्षण वाले लघु अवधि उपायों से ग्रामीण युवाओं में बदलाव लाकर उन्‍हें एक उत्‍पादक पहचान दिलवाना है। 
देश के 11 राज्‍यों में ऐसे 20 संस्‍थान काम कर रहे हैं। प्रत्‍येक संस्‍थान आवश्‍यकता आधारित व विशिष्‍ट केंद्रों पर 1 से 8 सप्‍ताह की अवधि वाले 50 विभिन्‍न कार्यक्रम उपल्‍ब्‍ध करवाता है। संस्‍थान 18 से 35 वर्षीय युवाओं को प्रशिक्षण देता है। इसके लिए मूलभूत शैक्षिक योग्‍यता दसवीं कक्षा है। प्रशिक्षार्थियों को सुविधाएं निशुल्‍क उपलब्‍ध करवाई जाती हैं। प्रशिक्षार्थियों से उम्‍मीद की जाती है कि वे संस्‍थान में रहें, जिससे उनका आत्‍म-विश्‍वास बढ़ता है और सहपाठियों के साथ बातचीत की योग्‍यता विकसित होती है। आरयूडीएसईटीआई 1,16,000 युवाओं (20% अजा/अज, 34% अन्‍य पिछड़े वर्ग) को प्रशिक्षण दे चुका है, जिनमें से 76,000 (2004) को लाभप्रद रूप से रोज़गार प्राप्‍त हो चुका है। संस्‍थान पीडब्‍ल्‍यूडी'ज सहित समाज के अन्‍य कमज़ोर क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। आरयूडीएसईटीआई की विशिष्‍ट प्रगतिशील पहल आरयूडीएसईटीआई बाज़ार का प्रस्‍तुतिकरण है, जिससे प्रशिक्षार्थियों को उनके उत्‍पादनों के लिए विभिन्‍न मेलों में विपणन केंद्र उपलब्‍ध करवाया जाता है। 
पीडब्‍ल्‍यूडी'ज इन संस्‍थानों पर निम्‍न स्‍थानों पर संपर्क कर सकते हैं: 
क्रम सं. 

राज्‍य/ संस्‍थान


फोन


परिचालन का 
क्षेत्र/जिला 
कर्नाटक 
1. 

सिद्दावना उजीरे- 574240 
08256-2306233(का)

दक्षिण कर्नाडा, गुर्ग, हसन 


डी. कन्‍नड़ा


2306404 (नि), 


और चिकमंगलूर 






2306485(का)

2. 

गांधीनगर, 


0836-2464496(का)/

धारवाड़, गडग, हवेन 


धारवाड़- 580 004 

2461141(नि), 


रायचूर, बेलगांव, कोप्‍पल 

3. 

संख्‍या- 52 Heroor ब्रह्म

0820-2563455(का)/

उडूपी, उत्‍तरी कन्‍नड़ और
 


वारा, उडुपी-213 576

2563699(नि)


शिमोगा






2565552(नि)
4. 

बनशंकरी लेआउट 

 08194-2423505(का)/ 

चित्रदुर्ग, देवनगिरी, बेल्‍लारी 


एन.एच.4, केलागोट, 

2427682(नि) 


एवं तुमकुर 


चित्रदुर्ग-577 501. 

2420663(नि)/

5. 
मुख्‍य मार्ग हिंकल 
 

0821-2519663(का)/ 

मैसूर, चामराजनगर व मंडया 


मैसूर-570 017


2304716 / 2567070(नि)



6. 
राघवेंद्र कॉलोनी, 


0835-2276245(का)/ 

बागलकोट व गुलबर्ग 

बीजापुर-586101


2262131(नि),







2276818(नि)
7. 

अर्सीनाकुमते, 


080-7723166(का)/ 

बैंगलोर शहरी जिला,



नेलमांगला-562 123 

3421432(नि) 


बैंगलोर ग्रामीण शहरी जिला










व तुमकुर जिले के हिस्‍से 
उत्‍तर प्रदेश 
8. 

एस.बी. 185, शास्‍त्रीनगर  
0120-2781785(का)/ 


ग़ाजि़याबाद, मुरादाबाद, मेरठ  


गाजि़याबाद-201002

2769354(नि)/


व बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर,  







2767446 (नि)


ज्‍योतिबाफुले बागपत जिला 
9. 

किरण कॉलोनी, पथोली, 
0562-2777065(का)/ 


आगरा, अलीगढ़, एटा, फिराज़ाबाद 

सिकरी रोड, आगरा-282001 
2582076 (नि) 


हाथरस व मथुरा 
केरल 
10.

केपी.VI, 159 कन्‍नपुरम  

04972-2860573 (का)/ 

कन्‍नूर, कासरगढ़ व  व्यांद 


पीओ:चेरुकुनु-670 301 

2815233 (नि)


(कन्‍नूर)
महाराष्‍ट्र 
11. 

वाराले मार्ग, तेलगांव  

02114-225504)O)/
 
पुणे, सतारा व अहमदनगर 


दाभडे-410 507 


229402(नि)


पुणे जिला  


226290 (नि)
तमिलनाडु 
12. 

पेरागुडी, एयरपोर्ट मार्ग  

0452-2690609(का)/ 

मदुरई, अन्‍ना, कमराजर व 
 

मदुरई-625022 


2380825(नि) 


कोयंबटूर 






2694666 (नि)
हरियाणा व दिल्‍ली 
13. 

एमएल कॉम्‍पलेक्‍स, धनवापुर 
0124-2255709(का)/ 

गुड़गांव, रेवाड़ी, 



मार्ग, जिला लक्ष्‍मणविहार 

2391357(नि)


महेंद्रगढ़,



गुड़गांव-122 001

2304144(नि)


पानीपत, फरीदाबाद व हरियाणा 











में  कमल व दक्षिणी-पश्चिमी दिल्‍ली  
















आंध्र प्रदेश 
14. 

मंडल प्रजा परिसर  

08594-46430(का)/ 

प्रकाशम, नेल्‍लोर व गुंटूर 


कॉम्‍लेक्‍स, वेटपालम- 

36247(नि)/36816 (नि)


523187, प्रकाशम जिला 
15. 

डी. संख्‍या: 1-688, बाईपास  
08554-278925(का)/ 

अनंतपुर, गुडाफा व कुर्नूल 


मार्ग, रुद्रामपेटा,
 

224925(नि) / 233 737



अनंतपुर-515 004

राजस्‍थान 
16. 

प्‍लॉट संख्‍या: 137-138, गंगा  
0141-2352220(का)/ 

जयपुर, अजमेर, सीकर व  


सागर योजना (बी), वैशाली

2390225(नि) 


दौसा


नगर, जयपुर- 302021

उड़ीसा 
17. 
356पी, जगन्नाथ मंदिर के सामने 
0674-2470644(का)/ 

खुर्दा, कटक, पुरी ,                                
पीओ: एजिनिया, खांदागिरी 
2471315(नि)/


नयागढ़ 


भुवनेश्‍वर-751019

2563262 (नि)


जगतसिंहपुर 
पंजाब 
18. 

सौंध कॉम्‍पलेक्‍स, अटवाल  

0181-2453749(का)/ 

जालंधर, कपूरथला, 



कॉलोनी, कैंट मार्ग,


2465160(नि)


होशियारपुर, नयाशहर 


जालंधर-144005


2414483 (नि)

मध्य प्रदेश
19. 

सी-2, विद्या नगर  

0755-2488963(का)/ 

भोपाल, होशंगाबाद, विदीशा  



होशंगाबाद मार्ग,
 

2465160(नि) 


रासू, सिहोर, राजगढ़ 


भोपाल-462026

गुजरात 
20. 

संख्‍या 2बी, यग्‍नखंड  
0268-2563051(का)/ 

खेड़ा, आनंद, वडोदरा 


संतराम मंदिर, नाडियाड- 
6763885(नि) 


व अहमदाबाद 


387001, खेड़ा जिला 
	फोटो


'कम निवेश, ज्यादा मुनाफा'
श्री सुभाष चंद्र साहू अपनी पान की दुकान पर (पीपीआरपी-नीचे के दोनों अंग) वीआरसी द्वारा पुनर्वासित, 
भुवनेश्‍वर। इन्‍हें मारवाड़ी युवा मंच भुवनेश्‍वर (2003) की ओर से एक स्‍वरोज़गार किट प्रदान की गई।
अध्‍याय - 18 
पीडब्‍ल्‍यूडी'ज हेतु एमएचआरडी की तकनीकी व व्‍यावसायिक शिक्षा 
भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने देश भर में 50 पॉलिटैक्निक द्वारा व्‍यावसायिक प्रशिक्षण (औपचारिक/अनौपचारिक) आरंभ किया है। प्रशिक्षण निशुल्‍क दिया जा रहा है, इसमें प्रशिक्षण के अंत में, 250 रुपए की मासिक छात्रवृति, मिड-डे मील/टूल किट भत्‍ता, यातायात भत्‍ता, निशुल्‍क छात्रावास और भोजन व्‍यवस्‍था 1000 रुपए प्रतिमाह पर उपलब्‍ध करवाया जाता है। योजना प्रतिवर्ष 3 वर्षीय डिप्‍लोमा कार्यक्रम द्वारा 25 और व्‍यावसायिक/कौशल विकास कार्यक्रम (अवधि: 3-6 माह) द्वारा 100 पीडब्‍ल्‍यूडी'ज का प्रत्‍येक पॉलिटैक्‍निक में प्रस्‍ताव करती है। इसका यह अर्थ है कि 1250 पीडब्‍ल्‍यूडी'ज डिप्‍लोमा कार्यक्रमों द्वारा और 5000 पीडब्‍ल्‍यूडी'ज व्‍यावसायिक/कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किए जाएंगे। वीआरसी'ज, योग्‍य पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को व्‍यावसायिक मूल्‍यांकन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पीडब्‍ल्‍यूडी'ज या उनके अभिभावक नीचे दिए गए निकटवर्ती वीआरसी'ज या पॉलिटैक्‍निक से जन्‍म प्रमाण पत्र, शिक्षा, विकलांगता, दो फोटो और वीआर सी के व्‍यावसायिक मूल्‍यांकन प्रमाण पत्र के साथ संपर्क कर सकते हैं।
उत्‍तरी क्षेत्र : 
1. केंद्रीय पॉलिटैक्‍निक, सेक्‍टर-26, चंडीगढ़- 160 019 
2. गवर्नमेंट इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्‍नॉलजी, हिसार-125001 (हरियाणा) 
3. गवर्नमेंट पॉलिटैक्‍निक, सिरसा (हरियाणा) 
4. कश्‍मीर गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, गोग्‍जी बाग, श्रीनगर-190 008
5. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, विक्रम चौक, जम्‍मू तवी- 180 004 
6. संत लौंगोवाल ईस्‍टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्‍नॉलजी, लौंगोवाल गांव, जिला: संगरूर- 148 106 (पंजाब) 
7. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक कॉलेज, जोधपुर (राजस्‍थान) 
8. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक कॉलेज, अजमेर- 305 001 (राजस्‍थान) 
9. गर्वनमेंट रेज़ीडेंशियल वूमेन पॉलिटैक्निक कॉलेज, रेज़ीडेंसी मार्ग, जोधपुर, राजस्‍थान 
10. केएल पॉलिटैक्निक, रुड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखंड)-247 667 
11. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, झांसी-284 003 (उत्‍तर प्रदेश)
12. गर्वनमेंट वूमन पॉलिटैक्निक, मुरादाबाद- 244 001. (उत्‍तर प्रदेश) 
13. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, सुंदरनगर, जिला: मंडी (हिमाचलप्रदेश)-174401 
14. आर्यभट्ट पॉलिटैक्निक, जीटी करनाल मार्ग, दिल्‍ली 
15. बीपीएस महिला पॉलिटैक्निक, मुरादाबाद-244 001. (उत्‍तर प्रदेश) 
पश्चिमी क्षेत्र:

16. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, पणजी, गोवा-403 001
17. श्री भवसिंहजी पॉलिटैक्निक इंस्‍टीट्यूट, विद्या नगर, भावनगर-364 002 (गुजरात) 
18. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, अहमदाबाद-380 015 (गुजरात) 
19. डा. एसएंडएसएस गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग एंड टैक्‍नॉलजी, सूरत (गुजरात) 
20. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, जबलपुर-482 001 (मप्र)
21. एसवी गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, भोपाल-462 002 (मप्र) 
22. गर्वनमेंट वूमंस पॉलिटैक्निक, ग्‍वालियर-474 005 (मप्र)
23. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, पुणे-411 016 (महाराष्ट्र )
24. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, मुबंई-400051 (महाराष्ट्र )
25. महाराष्ट्र स्‍टेट होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग तकनीकी इंस्‍टीट्यूट, पुणे (महाराष्ट्र )
26. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, विद्यानगर, कोल्‍हापुर-416 004 (महाराष्ट्र )
27. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक फॉर गर्ल्‍स, ऑपॉजिट फिजि़कल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद-380 015 (गुजरात) 
28. गर्वनमेंट वूमन पॉलिटैक्निक, धर्मपुर-2, जगदालपुर- 494 005, जिला: बस्‍तर (छत्‍तीसगढ़) 
29. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, अख्‍तपुर (छत्तीसगढ़) 
दक्षिणी क्षेत्र 
30. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, चेनम्‍मा सर्कल के समीप, काकतीस मार्ग, बेलगांव (कर्नाटक) 590 002 
31. गर्वनमेंट वूमंस पॉलिटैक्निक, बौंडल, मैंगलोर-575 201 (कर्नाटक) 
32. श्रीमती एल.वी. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, बी.एम. मार्ग, हसन-573 201 (कर्नाटक)
33. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, कोट्टायम (केरल) 
34. श्रीराम पॉलिटैक्निक, त्रिपरयार (केरल) 
35. श्री र्ध्‍माम्‍बल गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक फॉर वूमन, तारामणी, चेन्‍नई-600 113 
36. आर्सन गणेश पॉलिटैक्‍निक, पोस्‍ट बैग संख्‍या 27, शिवकाशी-626 123 (तमिलनाडु) 
37. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक फॉर वूमन, भारतियार मार्ग, कोयंबटूर-641 004 (तमिलनाडु) 
38. वूमंस पॉलिटैक्निक, वास्‍पेट (पांडीचेरी) 
पूर्वी क्षेत्र 
39. असम इंजीनियरिंग इंस्‍टीट्यूट, गुवाहाटी (असम) 
40. पॉलिटैक्निक इंस्‍टीट्यूट, नारीसंग्रह, पीओ: अगरतला (त्रिपुरा) 
41. उत्‍तरी कलकत्‍ता पॉलिटैक्निक, 15, गोविंद मंडल लेन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 
42. बिरला इंस्‍टीट्यूट ऑफ टैक्‍नॉलजी, 56 बीटी रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 
43. रीजनल इंस्‍टीट्यूट आफॅ पेंटिंग टैक्‍नॉलजी, राजा सुबोध मलिक मार्ग, कोलकाता 
44. न्‍यू गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, पटना (बिहार) 
45. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, गोपालगंज (बिहार) 
46. गर्वनमेंट पॉलिटैक्निक, सहरसा (बिहार)
47. वूमन पॉलिटैक्निक चंद्रशेखरपुर-751015, भुवनेश्‍वर 
48. भूबनंदा उड़ीसा स्‍कूल आफॅ इंजिनियरिंग, कटक (उड़ीसा) 
49. वूमंस पॉलिटैक्‍निक, बेहरामपुर (उड़ीसा)-760 010 
50. गर्वनमेंट वूमंस पॉलिटैक्निक, बोकारो (झारखंड) 
	फोटो



विकलांगता कुछ नहीं
विकलांगता बस बंद दिमाग है
विक्लांगता को योग्‍यता में बदलिए
अध्‍याय 19
स्‍वरोज़गार उपक्रमों की निर्देशक सूची
सेवाओं, व्‍यापार और उत्पादन क्षेत्र में मांग व आपूर्ति, स्थिति, स्‍थान, कौशल और बुनियादी सुविधाओं आदि पर आधारित विकलांगों के लिए सबसे उपयुक्‍त कुछ गतिविधियों की व्‍यापक नहीं अपितु व्‍याख्‍यात्‍मक सूची है। यह जाना-परखा तथ्‍य है कि यदि पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के नियोजन के समय 'चयनात्‍मक नियोजन' तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो वह अपनी इष्‍टतम क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर, सीमित मनो-संचालन गतिविधियों, दृष्टि, श्रवण क्षमता, बोलने की क्षमता और बुद्धिमानी क्षमताओं के कारण पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को मानवीय सहयोग की आवश्‍यकता भी होती है। माता-पिता, अभिभावक, साथी समूह, रिश्‍तेदार और बड़े पैमाने पर समुदाय को उन गतिविधियों में पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की सहायता करनी चाहिए, जिन्‍हें वे स्‍वयं ठीक से नहीं कर पाते या जिनमें उन्‍हें सहायता की आवश्‍यकता होती है या वे स्‍वयं सहायता की प्रार्थना करते हैं। बाकी क्षेत्रों में, पीडब्‍ल्‍यूडी'ज उद्यमियों को उनकी अवशिष्‍ट क्षमता से व्‍यापार संबंधी कार्य पूरे करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्‍हें प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे आत्‍मविश्‍वास, मजबूत इच्छा शक्ति, स्वतंत्र होकर काम करने में विश्वास की भावना प्राप्‍त कर सकें और स्‍वयं कमाने का महत्‍व समझ सकें। जहां तक संभव हो सके पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को अपना काम स्‍वयं पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। दुर्बलता व विकलांगता से उन पर लगे प्रतिबंध/पाबंदी के कारण जिन कार्यों को वे स्‍वयं पूरा नहीं कर सकते, उन्‍हें करने के लिए उन्‍हें माता-पिता/अभिभावकों/रिश्‍तेदारों और समुदाय के लोगों से सहायता मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। 
पीडब्‍ल्‍यूडी'ज और उनके माता-पिता/अभिभावकों को किसी भी काम/व्‍यापार का चयन करते समय उस काम के लिए 'आधारभूत शारीरिक और बौद्धिक आवश्यकता' को ध्‍यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए: अनु.जनजातिडी/पीसीओ चलाने के लिए दृष्टि की आवश्‍यकता है लेकिन शारीरिक क्षमता ज़रूरी नहीं है। आवश्‍यक शारीरिक आवश्‍यकताओं का अर्थ जिसमें चुनी गई/दिए गए/ कार्य/गतिविधि को करने के लिए, एक या अधिक शारीरिक/बौद्धिक कार्य की योग्‍यताओं का संयोजन होना ज़रूरी है। इनमें जो योग्‍यताएं हैं वे, काम कर पाना (अंगुलियों से), खींचना, ढकेलना, उठाना, घुटनों के बल बैठना, झुकना, मुड़ना, बैठना, खड़ा होना, चलना, बोलना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना आदि शामिल हैं। 
पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के लिए प्रयोग किए जाने वाली श्रेणियों के लिए कोड व क्षेत्र नीचे दिए गए हैं: 
पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की श्रेणियां और क्षेत्र कोड
एलवी - कम दृष्टि
वीएच - नेत्रहीन विकलांग
एच एच - श्रवण विकलांग,
पीएचएच - आंशिक रूप से विकलांग सुनवाई
एमआर - मानसिक रूप से मंद (माइल्ड-मध्यम)
एलएच - लोकोमोटर विकलांग
क्षेत्र : यू - शहरी, एसयू - अर्द्ध, आर - ग्रामीण 
	फोटो



मजबूत आत्मबल, स्व-निर्णायक, सही दिशा और सच्ची लगन सफलता की मुख्य कुंजी हैं।
श्री श्याम बालव मोहापात्रा भुवनेश्वर के एक सफल विकलांग (पीपीआरपी रीढ़ की हड्डी में चोट) व्यवसायी
सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रम
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्र. सं.
उपक्रम/गतिविधि का नाम 
उपयुक्‍त पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की श्रेणी 
क्षेत्र (शहरी/ अर्द्ध 



शहरी/ग्रामीण)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01
ब्‍यूटी पार्लर 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू 
02 
हैल्‍थ क्‍लब 
एचएच, एलएच, एलवी, वीएच 
यू 
03 
बढ़ईगिरी 
एचएच, एलएच, एलवी, एमआर 
यू, एसयू, आर 
04
कपड़े धोने या प्रेस करना 
एचएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू 
05 
लौहार 
एचएच, एलएच, एलवी
यू, एसयू, आर
06
नाई की दुकान 
एचएच, एलएच
यू, आर
07 
नलसाज़ी 
एचएच, एलएच
यू, एसयू, आर
08 
साइकिल मरम्मत की दुकान
एचएच, एलएच, एलवी
यू, एसयू, आर
09
 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई 
एचएच, एलएच, एलवी
यू, एसयू
10 
डीजल इंजन पंप के मरम्मत
एचएच, एलएच
यू, एसयू, आर
11 
चुनाई 
एचएच, एलएच
यू, एसयू, आर
12 
दुपहिया वाहन की मरम्‍मत  
एलएच,एचएच,एलवी 
 यू, एसयू, आर
13 
साउंड सिस्‍टम किराए पर देना 
एलएच,एचएच, वीएच, एमआर 
यू, एसयू
14 
जेनरेटर व लाईटें किराए पर देना 
एलएच,एचएच, वीएच, एमआर
यू, एसयू
15 
घरेलू उपकरणों की मरम्मत
एलएच,एचएच, एलवी 
यू, आर 
16 
टायर सर्विसिंग व वुलकैनिजिंग दुकान 
एलएच,एचएच, एलवी
यू, एसयू, आर
17 
कृषि उपकरणों की सर्विसिंग व मरम्मत
 एलएच,एचएच, एलवी
यू, एसयू, आर
18 
कॉन्‍फ्रेंस सुविधा के साथ अनु.

जनजातिएसटीजडी/पीसीओ 
वीएच, एचएच, एलएच  
यू, एसयू
19 
दीवार घड़ी व हाथ घड़ी मरम्‍मत 
एलएच, एचएच 
यू, एसयू
20 
वाद्य यंत्रों की मरम्‍मत 
पीएचएच,एलवी,एलएच 
यू, एसयू
21 
मोबाइल, ईपीबीएक्‍स, फैक्‍स व 
एलएच 
यू 

फोन की मरम्‍मत
22
 रेडियो व टीवी, सीडी प्‍लेयर, 
एलएच 
यू, एसयू

टेप-रिकॉर्डर की मरम्‍मत 
23 
सिलाई-बुनाई मशीन की मरम्‍मत 
एलएच, एचएच 
यू, एसयू
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्र. सं.
उपक्रम/गतिविधि का नाम 
उपयुक्‍त पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की श्रेणी 
क्षेत्र (शहरी/ अर्द्ध 



शहरी/ग्रामीण)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 
भौतिक चिकित्सा केन्द्र
एचएच, एलएच, ओएल, वीएच 
यू, एसयू
25 
जूते और चमड़े के सामान की मरम्मत
एचएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू
26
 एसी, फ्रिज, कुकर की मरम्मत 
एचएच, एलएच
यू 
27 
ज़ैरॉक्‍स, लेमिनेशन, स्‍पाइरल बाइंडिंग
एचएच, एलवी, एलएच 
यू, एसयू
28 
हाउस वाइरिंग व बिजली का काम  
एचएच, एलएच  
यू, एसयू, आर
29
 कंप्‍यूटर हार्डवेयर व मरम्‍मत का काम 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू
30 
कॉयल बाइंडिंग 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू
31 
बागवानी (माली)
एचएच, एलएच, एलवी, एमआर 
यू 
32 
स्क्रीन मुद्रण और व्‍यावसायिक कला 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू
33 
फोटो फ्रेमिंग  
एचएच, एलएच 
यू, एसयू
34 
सिलाई की दुकान 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू, आर 
35 
संगीत बैंड
वीएच, एलवी, एलएच,
यू, एसयू, आर



एमआर, पीएचएच
उत्पादन/उत्पादन उपक्रम
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्र. सं.
उपक्रम/गतिविधि का नाम 
उपयुक्‍त पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की श्रेणी 
क्षेत्र (शहरी/ अर्द्ध 



शहरी/ग्रामीण)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 
सीमेंट जेल-पाइप, 
एलएच, एचएच, वीएच 
यू, एसयू, आर

फूलदान निर्माण 
02 
बांस उत्‍पाद इकाई 
एचएच, वीएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
03 
चाक निर्माण  
एलएच, एचएच, वीएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
04 
मोमबत्‍ती निमार्ण  
एचएच, वीएच, एमआर, एलएच 
यू, एसयू, आर
05 
अगरबत्‍ती निर्माण 
वीएच, एचएच, एमआर, एलएच 
यू, एसयू, आर
06 
जूट उत्‍पाद 
एचएच, वीएच, एमआर, एलएच 
यू, एसयू, आर 

07 
चमड़े के सामान (पर्स, बैग आदि) 
एचएच, एलवी, एलएच 
यू, एसयू
08 
कृषि उपकरण निर्माण 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू, आर
09 
प्‍लास्टि‍क के सामान का निर्माण  
एलएच, एचएच, वीएच, एमआर
यू, एसयू
10 
रस्‍सी निमार्ण  
एचएच, वीएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्र. सं.
उपक्रम/गतिविधि का नाम 
उपयुक्‍त पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की श्रेणी 
क्षेत्र (शहरी/ अर्द्ध 



शहरी/ग्रामीण)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 
रेडीमेड गारमेंट 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू
12 
बुक बाइंडिंग  
एचएच, वीएच, एमआर, एलएच 
यू, एसयू
13
रबर की मोहर, साइन-बोर्ड,
 एचएच, एलएच 
यू, एसयू

बैज, नंबर प्‍लेट्स, नेम प्‍लेट्स 

14 
सॉस-अचार, पापड़-बड़ी निर्माण 
एचएच, एलवी, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
15
 झाड़ू निर्माण 
एचएच, वीएच, एलएच, एमआर
आर 
16 
सी.बी. ईंट निर्माण 
 एचएच, वीएच, एलएच 
एसयू, आर 

17
मक्‍का व रागी का प्रसंस्‍करण  
एचएच, वीएच, एलवी, एलएच 
यू, एसयू, आर
18 
अनाज का प्रसंस्‍करण, पैकिंग, व बिक्री 
एचएच, वीएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
19 
पत्‍तों के कप-प्‍लेट निर्माण  
वीएच, एचएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
20
बांस के सामान की उत्‍पादन इकाई  
वीएच, एचएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
21 
मधुमक्‍खी पालन  
एचएच, एलएच, एमआर 
एसयू, आर
22
मसालों का प्रसंस्‍करण-पैकिंग व बिक्री 
एचएच, वीएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
23
फर्नीचर निर्माण 
एचएच, एलवी, एलएच 
यू, एसयू
24
ऑर्थोटिक्‍स-प्रास्‍थेटिक निमार्ण 
एचएच, एलएच 
यू, एसयू
25 
नोट बुक-कॉपी-फाइल निर्माण 
एचएच, एलएच, एलवी
यू, एसयू
26 
पत्‍थर-लकड़ी की नक्‍काशी 
एचएच, एलएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
27
हथकरघा उत्‍पाद 
 एचएच, वीएच, एलवी, एलएच 
यू, एसयू, आर
28 
एपलीक कार्य  
एचएच, एलएच
यू, एसयू, आर
29 
चावल प्रसंस्‍करण 
 एलएच, एचएच, वीएच, एलवी 
एसयू, आर
30
डेयरी इकाई  
एचएच, एलएच, वीएच, एमआर 
यू, एसयू, आर
31 
बकरी व सुअर पालन 
एचएच, एलएच, एमआर, एलवी 
यू, एसयू, आर
32
मुर्गी पालन  
एचएच, एलएच, एलवी 
यू, एसयू, आर
33 
मछली पालन  
एचएच, एलएच, एलवी 
यू, एसयू, आर 

34 
मिट्टी के बर्तन बनाने का काम 
एचएच, एलएच, एलवी 
यू, एसयू, आर
35 
कागज़ के बैग का निर्माण
एचएच, एलएच, वीएच, एमआर 
यू, एसयू
व्यवसाय / कारोबार उपक्रमों
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्र. सं.
उपक्रम/गतिविधि का नाम 
उपयुक्‍त पीडब्‍ल्‍यूडी'ज की श्रेणी 
क्षेत्र (शहरी/ अर्द्ध 



शहरी/ग्रामीण)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 
महिलाओं के सामान की दुकान 
एलएच, एचएच, एलवी, एमआर 
यू, एसयू
02
ब्‍लाउज़ पेटिकोट मैंचिग केंद्र  
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू
03 
कपड़े की दुकान  
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू, आर
04 
जनरल स्‍टोर 
एलएच, एचएच, एलवी, एमआर 
यू, एसयू, आर
05
बर्तनों की दुकान  
एलएच, एचएच, एलवी
यू, एसयू
06
दवाई की दुकान 
एलएच 
यू, एसयू
07 
मिठाई-नाश्‍ते की दुकान 
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू, आर
08 
पान की दुकान  
एलएच, एचएच, वीएच
यू, एसयू, आर
09
हार्डवेयर व पेंट की दुकान 
एलएच, वीएच, एलवी
यू, एसयू
10 
किताब व स्‍टेशनरी दुकान 
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू, आर 

11
वीडियो-वीसीडी कैसेट किराए
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू

पर देने की दुकान
12 
ऑडियो-वीडियो कैसेट
एलएच, एचएच, एलवी, एमआर
 यू, एसयू

बेचने की दुकान
13 
विक्रय भंडार  
एलएच, एचएच, वीएच, एमआर
यू, एसयू, आर
14 
इलेक्ट्रिकल सामान बेचने की दुकान
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू
15 
इलेक्ट्रॉनिक सामान की 
एलएच, वीएच, एचएच 
यू, एसयू

बिक्री की दुकान
16
लगेज सेल्‍स व सर्विस की दुकान  
एलएच, वीएच, एचएच 
यू, एसयू
17
हाथघड़ी-दीवार घड़ी की बिक्री व
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू

रिपेयरिंग की दुकान  

18
साइकिल रिपेयरिंग व 
एलएच, एचएच, एलवी
यू, एसयू, आर

बिक्री की दुकान
19 
गिफ्ट आइटम केंद्र 
एलएच, एचएच, एमआर 
यू, एसयू
20 
सब्‍ज़ी विक्रेता 
एलएच, एचएच, एलवी, एमआर 
यू, एसयू, आर
21 
फल का रस व फल विक्रेता 
एलएच, एचएल, एलवी, एमआर 
यू, एसयू
22 
दुग्‍ध उत्‍पाद पारलर्स  
एलएच, एचएच, एलवी, एमआर 
यू, एसयू
23 
ढाबा व रेस्‍तरां 
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू










एसएच/एनएच मार्ग 
24 
फोटो स्‍टूडियो/वीडियोग्राफी  
एलएच, एचएच 
यू, एसयू
25
बीज, उर्वरक व
एलएच, एचएच, एलवी,
यू, एसयू, आर

कीटनाशकों की दुकान
वीएच, एमआर
26 
टेंट हाउस  
एलएच, एचएच, एलवी 
यू, एसयू, आर
27 
साइबर कैफे व डीटीपी जॉब कार्य  
एलएच, एचएच 
यू, एसयू
28 
क्‍लीनिकल लैब 
एलएच 
यू, एसयू
29
आइस-क्रीम/जूस पार्लर 
एलएच, एचएच, वीएच, एमआर 
यू, एसयू
30 
सी फूड विक्रय  
एलएच, एचएच, एलवी, एमआर 
एसयू, आर
31 
यात्रा एजेंट  
एलएच, एलवी, एचएच 
यू, एसयू
32 
बिल्डिंग का सामान 
एलएच, एलवी, एचएच, वीएच 
यू, एसयू
33 
खेल एम्‍पोरियम 
 एलएच, एचएच, एचएच 
यू, एसयू
34 
फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी 
एचएच, एलएच
यू, एसयू
35
आटा चक्‍की  
एचएच, एलएच, एलवी 
यू, एसयू, आर
उड़ीसा के माननीय मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक, पुस्‍तक 'समाधान' का विमोचन करते हुए। इस पुस्‍तक के लेखक भुवनेश्‍वर वीआरसी के पुनर्वास अधिकारी, श्री आर.के. शर्मा और प्रकाशक, उड़ीसा का महिला व बाल विकास विभाग हैं।
	फोटो


दाएं से बाएं :

1. श्रीम‍ती प्रमिला मलिक, माननीय मंत्री, महिला व बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार।  
2. श्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के माननीय मुख्‍यमंत्री।  
3. डा. डी.बी. अग्निहोत्री आईएएस, आयुक्‍त एवं सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार
4. श्री आर.के. शर्मा - लेखक/पुनार्वास अधिकारी  - विकलांगों के लिए वीआरसी, भारत सरकार, भुवनेश्‍वर 
अध्‍याय - 20 
सूचना मार्गदर्शन एवं पुनर्वास संजाल
कई समावेशी सरकारी संगठन जैसे 17 वीआरसी'ज, 11 डीआरसी, 23 विशेष रोजगार कार्यालय, 6 राष्ट्रीय संस्थान और उनके क्षेत्रीय कार्यालय, रीढ़ की हड्डी के घायलों के लिए 4 आरआरसी, 4 सीआरसी, 130 डीडीआरसी, एएलआईएमसीओ, आरसीआई, सीसीडी आदि, देश भर में पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को पुनर्वास व मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी संगठन, कई गैर-सरकारी संगठन भी पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के लिए काम कर रहे हैं। सरकारी संगठनों के पते और संक्षिप्त रूपरेखा नीचे सूचीबद्ध हैं। पीडब्‍ल्‍यूडी'ज और उनके
माता-पिता/अभिभावक अन्‍य विवरण व मार्गदर्शन के लिए निकटतम संगठन से संपर्क कर सकते हैं।
क. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी'ज)
भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीजीईएंडटी ने मुंबई और हैदराबाद में वर्ष 1968 में विकलांगों के लिए दो पहले व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्‍थपित किए। अब कुल 20 वीआरसी'ज हैं जिनमें एक वडोदरा (गुजरात) और 5 वीआरसी'ज (कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना और मुंबई) से जुड़े 11 ग्रामीण पुनर्वास विस्‍तार केंद्र (आरआरईसी) शामिल हैं। वीआरसी'ज 15 से 50 वर्ष के 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग व्‍यक्तियों वाले विकलांगता क्षेत्र (अर्थात लोकोमोटर विकलांग, सुनने में क्षीण, नेत्रहीन/कम दृष्टि और मानसिक रूप से कमज़ोर) की आवश्‍यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ये केंद्र सामाजिक, मानसिक, आर्थिक व व्यावसायिक मूल्यांकन करने और व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, वेतन भुगतान रोज़गार और स्वरोज़गार सहित वयस्‍क पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को उपयुक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए उपकरणों से पूरी तरह लैस हैं। वीआरसी'ज की सेवाएं निशुल्‍क हैं। पीडब्‍ल्‍यूडी'ज और उनके माता-पिता/अभिभावक निकटवर्ती व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र पर किसी भी कार्यदिवस पर 9.30 बजे से 1 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। वीआरसी'ज की सूची नीचे दी गई है। अन्‍य विवरण व मार्गदर्शन के लिए निकटतम संगठन से संपर्क कर सकते हैं।  
1.  आंध्र प्रदेश 
 

विकलांगों के लिए वीआरसी, एटीआई कैंपस, विद्या नगर, हैदराबाद-500007 




फोन: 040-27427381





फैक्‍स: 040-27427381, ई-मेल: वीआरसीhyd@hub.nic.in

2. असम 


विकलांगों के लिए वीआरसी, ओल्‍ड आईटीआई कैंपस, गुवाहाटी-781 008.





फोन: 0361-2543776, ई-मेल: वीआरसीguwahati@hub.nic.in

3. बिहार 


विकलांगों के लिए वीआरसी, A/84, प्‍लॉट संख्‍या 1, गांधी विहार पुलिस 





कॉलोनी, अनीसाबाद, पटना-800002. फोन: 0612-2250213





ई-मेल: वीआरसीpatna@hub.nic.in

4. गुजरात  


विकलांगों के लिए वीआरसी (महिला), महावीर औद्योगिक एस्‍टेट,





करेलीबाग, वडोदरा-390018. फोन: 0265-2553674.





फैक्‍स: 0266-2430510/2430362, ई-मेल: वीआरसीvadodara@hub.nic.in

5. गुजरात


विकलांगों के लिए वीआरसी, एटीआई कैंपस, कुबेर नगर,




अहमदाबाद-382340. फोन: 079-2811629. फैक्‍स: 2822486





ई-मेल: वीआरसीahmd@hub.nic.in

6. कर्नाटक  


विकलांगों के लिए वीआरसी, 22, हौसर मार्ग, बैंगलोर-560 029.





फोन: 080-26564995, ई-मेल: वीआरसीblore@hub.nic.in

7. केरल 


विकलांगों के लिए वीआरसी, नालनचिरा, एम.सी. मार्ग, नालनचिरा 




त्रिवेंद्रम-695 015. फोन: 04712531175, 2530371.





ई-मेल: वीआरसीtvm@hub.nic.in

8. मध्‍य प्रदेश 
 

विकलांगों के लिए वीआरसी, नेपियर टाउन, बस स्‍टैंड के पास 




और नव भारत प्रेस, जबलपुर-482 001,





फोन: 0761-2405581, फैक्‍स.2390169, ई-मेल: वीआरसीjabal@hub.nic.in

9. महाराष्‍ट्र 
 

विकलांगों के लिए वीआरसी, एटीआई कैंपस, वी.एन. पूर्व मार्ग, सायन, 




मुबंई-400 022. फोन: 022-25221707, फैक्‍स: 25221560





ई-मेल: वीआरसीmumbai@hub.nic.in

10. नई दिल्‍ली 
 

विकलांगों के लिए वीआरसी, प्‍लॉट संख्‍या 9, 10, 11, कड़कड़डूमा,





विकास मार्ग, दिल्‍ली-110092. फोन: 011-22372704





ई-मेल: वीआरसीdelhi@hub.nic.in

11. उड़ीसा  


विकलांगों के लिए वीआरसी, एसआई एसआईआरडी कैंपस, यूनिट-8,




भुवनेश्‍वर-751012. फोन: 2560375,





फैक्‍स : 2560375/2550800, ई-मेल: वीआरसीbbnr@hub.nic.in
12. पंजाब 


विकलांगों के लिए वीआरसी, एटीआई कैंपस, गिल मार्ग,





अरोड़ा टॉकीज़ के पास, लुधियाना-141 003, फोन: 0161-2490883,





फैक्‍स: 0161-2491871, ई-मेल: वीआरसीludhiana@hub.nic.in
13. राजस्‍थान  


विकलांगों के लिए वीआरसी, 5-A/23, जवाहर नगर,





जयपुर-302004. फोन: 041-2652232, फैक्‍स: 2200072,





ई-मेल: वीआरसीjaipur@hub.nic.in

14. तमिलनाडु  


विकलांगों के लिए वीआरसी, सीटीआई कैंपस,गिण्डी,





चेन्‍नई-600 032. फोन: 044-2341534, फैक्‍स: 0442341211,





ई-मेल: वीआरसीchennai@hub.nic.in

15. त्रिपुरा  


विकलांगों के लिए वीआरसी, अभय नगर, अगरतला-799 005.





फोन: 0381-225632, ई-मेल: वीआरसीagartala@hub.nic.in
16. उत्‍तर प्रदेश 
 

विकलांगों के लिए वीआरसी, एटीआई कैंपस, गोविंद नगर,





कानपुर-208022. फोन: 0512-296005, फैक्‍स: 0512 - 296273.





ई-मेल: वीआरसीkanpur@hub.nic.in
17. पश्चिम बंगाल  

विकलांगों के लिए वीआरसी, 38, बदन रॉय लेन, बेलियाघाट,





कोलकाता-700010. फोन: 033- 23508146, फैक्‍स: 033-23378358





ई-मेल: वीआरसीkolkata@hub.nic.in

हाल ही में (जुलाई 2005) ऊना (हि.प्र.), श्रीनगर (जम्‍मू-कश्‍मीर), पॉन्‍डीचेरी (संघ-राज्‍य क्षेत्र) में तीन वीआरसी शुरू किए गए। 
ख. शारीरि‍क रुप से विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय  : (एसईईपीएच)

शारीरि‍क विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, वयस्‍क शारीरिक विकलांग व्‍यक्तियों के लिए कार्य कर रहे हैं। एसईईपीएच विकलांग व्‍यक्तियों को उपयुक्‍त व्‍यावसायिक प्रशिक्षण, वेतन रोज़गार, स्‍वरोज़गार और अन्‍य लाभकारी गतिविधियों में प्रवेश दिलवाता है। कार्य कर सकने की आयु वाले पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को अपनी सेवाओं के उपयोग के लिए निकट के एसईईपीएच से संपर्क करना चाहिए। राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों के अंर्तगत कार्य कर रहे एसईईपीएच की सूची नीचे दी गई है:  
1. आंध्र प्रदेश: 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, आज़माबाद, हैदराबाद-500 020

2. आंध्र प्रदेश: 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, विशाखपटनम। 
3. असम

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, गुवाहाटी। 
4. बिहार 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, कंबाइंड लेबर बिल्डिंग, बरेली मार्ग, 



पटना- 800 001.

5. चंडीगढ़ 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, 1282, सेक्‍टर- 18सी, चंडीगढ़-



160018.

6. गुजरात 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, सालाजोस क्रॉस मार्ग, एस.वी. 



कॉलेज के सामने, अहमदाबाद-380001.

7. गुजरात

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, कोपासीवाला बंगला, जंक्‍शन प्‍लॉट, 



राजकोट।
8. गुजरात

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, कोठी बिल्डिंग, बड़ोदा। 
9. गुजरात 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, मल्‍टी स्‍टोरीड बिल्डिंग, नानपुरा, 



सूरत। 
10. हिमाचल प्रदेश 
शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, रोज़गार एंव प्रशिक्षण निदेशालय, 



स्‍टॉक पैलेस, शिमला- 171 002.

11. कर्नाटक  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, संख्‍या 5, क्रीसेंट मार्ग, हाई ग्राउंड्स, 



पश्चिम बैंगलोर-560020.

12. केरल  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय,नंदावनम मार्ग, पालायम, 




तिरुवनंतपुरम-695 001.

13. मध्‍य प्रदेश  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, 985, राइट टाउन, जबलपुर- 482 



001.

14. महाराष्‍ट्र  : 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, मरकैंटाइल चैंबर्स, तीसरा तल, 



ग्राहम मार्ग, बैलार्ड एस्‍टेट, मुंबई - 400 001.

15. मणिपुर  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, इंफाल। 
16. नई दिल्‍ली  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, बैरेक संख्‍या 1/B-5, ब्‍लाक-ए, 



कर्ज़न मार्ग, नई दिल्‍ली-110001.

17. उड़ीसा  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, बैरेक संख्‍या 8, यूनिट-5, भुवनेश्‍वर-



751 001.

18. पंजाब  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, (पंजाब सरकार) 1282, सेक्‍टर-18-



सी, चंडीगढ़-160005.

19. राजस्‍थान  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, जयपुर-302 001.
20. तमिलनाडु 

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, 33, माउंट मार्ग, नंदनराम, चेन्‍नई- 



600035.
21. त्रिपुरा  

शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, अगरतला। 
22. उत्‍तर प्रदेश  
शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जी.टी. मार्ग, कानपुर-208002.
23. पश्चिम बंगाल: 
शारीरिक विकलांगों के लिए विशेष रोज़गार कार्यालय, 5, काउंसिल हाउस स्‍ट्रीट, भूतल, 



620, डी.एच. मार्ग, कोलकाता- 700 001.
ग. जिला पुनर्वास केंद्र (डीआरसी'ज) 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रॉस विकलांगता क्षेत्र को व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्‍ध करवाने के लिए 11 डीआरसी'ज स्‍थापित किए हैं। ये केंद्र रोकथाम, शीघ्र पहचान, चिकित्सा हस्तक्षेप, शल्य चिकित्सा सुधार, कृत्रिम सहायता और उपकरणों के निर्धारण, चिकित्सा संबंधी सेवाएं (फिजियोथेरापी, व्यावसायिक चिकित्सा और स्पीमथेरापी), स्‍वरोज़गार सहित नौकरी नियोजन के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को सलाह दी जाती है कि वे अधिक विवरण के लिए निकटवर्ती डीआरसी'ज (सूची नीचे दी गई है।) में जाएं। 11 डीआरसी'ज के अलावा सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को व्‍यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 130 जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी'ज) भी स्‍थापित किए गए हैं। विवरण के लिए संपर्क करें: निदेशक (विकलांगता विभाग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्‍त्री भवन, नई दिल्‍ली-110001. फोन: 011-23387269. फैक्‍स: 23384918

1. आंध्र प्रदेश 
 

डीआरसी, हाउस संख्‍या 29-28-39, सूर्य भवन, देसारी स्‍ट्रीट,





सूर्यारोपेट, विजयवाड़ा-520002, फोन: 0866-2579646.

2. बिहार  


डीआरसी, लाल बाग (राजा कॉलेज मैदान के निकट),





शहाजहांपुर मार्ग, सीतापुर, फोन: 05862-23283.
3. हरियाणा  


डीआरसी, प्रथम तल, लॉन्‍ड्री विभाग, सिविल अस्‍पताल,





भिवानी-125 021, फोन: 01664-23075.

4. कर्नाटक 


 डीआरसी, गवर्नमेंट स्‍कूल फॉर ब्‍लाइंड चिल्‍ड्रन परिसर,





तिलक नगर, मैसूर-570021, फोन: 0821-2447670.
5. मध्‍य प्रदेश 


डीआरसी, नर्स हॉस्‍टल के सामने, सरदार पटेल अस्‍पताल कैंपस,





बिलासपुर - 495 001, फोन: 07752-230893.
6. महाराष्‍ट्र 


डीआरसी, खोराड़ी नाका बोलिंग, आगाशी मार्ग, तालुका वसई,





जिला- ठाणे, फोन: 0252-2382735.

7. उड़ीसा 


डीआरसी, कैपिटल अस्‍पताल कैंपस, यूनिट-VI,





भुवनेश्‍वर-751 001, फोन: 0674-2407803.

8. राजस्‍थान 


डीआरसी, एमबीएस अस्‍पताल कॉम्‍पलेक्‍स, कोटा-324 001, 




फोन: 0744-2320891.

9. तमिलनाडु 


डीआरसी, जीएसटी मार्ग, न्‍यायालय के निकट, चेंगलपट्टू-603 001,





चेन्‍नई, फोन: 04114-26853.

10. उत्‍तर प्रदेश 


डीआरसी, विकास भवन, सुल्‍तानपुर-227 809, 




फोन: 0536-22317.
11. पश्चिम बंगाल 

डीआरसी, खड़गपुर जनरल अस्‍पताल, पीओ:खड़गपुर,





जिला मिदनापुर-721301. फोन: 03221-26427/262894.
घ. राष्‍ट्रीय संस्‍थान:

पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को व्‍यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्‍ध करवाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चार राष्‍ट्रीय संस्‍थान स्‍थापित किए गए। ये संस्‍थान विकलांगता के चार क्षेत्रों में पहले शीर्षस्थ के संगठन हैं ( वीएच, एमएच, एलएच और एचएच)। कुछ संस्‍थानों के अपने क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। इन संस्‍थानों की अंतर-अनुशासनात्मक टीम, पुनर्वास सेवाओं का एक उच्‍च स्‍तर बनाए रखने का प्रयास करती हैं, इन सेवाओं में व्‍यावसायिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और नौकरी पर नियोजन शामिल हैं। इनके अलावा चार राष्‍ट्रीय संस्‍थान, दो राष्‍ट्रीय स्‍तर के संस्‍थान (एनआईआरटीएआर, आईपीएच) भी भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्‍थापित किए गए हैं। 
पीडब्‍ल्‍यूडी या उनके माता-पिता/अभिभावक, नीचे सूचीबद्ध निकट के राष्‍ट्रीय संस्‍थान या उनके क्षेत्रीय केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं: 
1. मानसिक विकलांग राष्‍ट्रीय संस्‍‍थान (एनआईएमएच), पीओ: मनोविकास नगर, सिकंदराबाद- 9, (आंध्र प्रदेश) फोन: 040-7751741/45, फैक्‍स: 040-7750198. ई-मेल:dirnimh@hd2.vsnl.net.in., वेबसाइट-www.nimhhindia. org.

एआईएमएच के क्षेत्रीय केंद्र:

क. एन.आई.एम.एच., सी/ओ. एन.आई.एच.एच., कृष्‍ण चंद मार्ग, बांद्रा (प.), मुबंई-400 050.

फोन: 022-2642880

ख. एन.आई.एम.एच., कस्‍तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्‍ली-110024.

फोन: 011-26831012.

ग. एन.आई.एम.एच., सी/ओ. एन.आई.ओ.एच, बी.टी. मार्ग, बॉन हुगली, कोलकाता-700 090 (प.बं.), 
फोन: 033-25567279 / 25562564

2. अस्थि विकलांग राष्‍ट्रीय संस्‍थान (एनआईओएच), 
बी.टी. मार्ग, बॉन-हुगली, कोलकाता-700090. फोन:033-25567279/25562564, 
3. श्रवण विकलांग अली यावर जंग राष्‍ट्रीय संस्‍थान (एवाईजेएनआईएचएच),

किशन चंद मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुबंई-400 050.

फोन: 022-6409176/6422638/26400215/26400228. फैक्‍स: 022-26404170.

ई-मेल-ayjnihh@vsnl.com/ayjnihh@vsnl.net.in, वेबसाईट: www.ayjnihh.org.

एवाईजेएनआईएचएच के क्षेत्रीय केंद्र:

क. एन.आई.एच.एच, सी/ओ एनआईओएच, बी.टी. मार्ग, बॉन हुगली, कोलकाता-700090 (प.बं.), 
फोन: 0333-25311427

ख. एन.आई.एच.एच., कस्‍तूरबा निकेतन, लाजपत नगर-II, नई दिल्‍ली -110024, 
फोन: 011-26815093

ग. राज्‍य सहयोग केंद्र, टीसीटीडी, यूनिट-8, एसआईआरडी कैंपस, भुवनेश्‍वर-12.

फोन: 0674-2561394.

घ. दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, मनोविकास नगर, बोवनपल्‍ली, सिकंदराबाद, 
फोन: 040-27758500.

4. दृष्टि विकलांगों के लिए राष्‍ट्रीय संस्‍थान (एनआईवीएचवीएच),
116, राजपुर रोड, देहरादून-248 001 (उत्तराखंड), फोन: 0135-2449124578

एनआईवीएच के क्षेत्रीय केंद्र :

क. एनआईवीएच, पूनामल्‍ली, चेन्‍नई (तमिलनाडु), फोन: 044-2572505.

ख. एनआईवीएच, सी/ओ एनआईएमएच, पीओ: मनोविकास नगर, सिकंदराबाद-500009 (आं.प्र.),
फोन: 040-7758500

ग. राज्‍य सहयोग केंद्र (टीसीटीवीएच), एसआईआरडी कैंपस, यूनिट-8,

भुवनेश्‍वर-751012, उड़ीसा, फोन: 0674-2561163

5. पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआरटीएआर),
एटी.-ओलाटपुर, पीओ: बैरोई, कटक-754 010, (उड़ीसा), फोन: 0671-2805552, 2805856.

6. शारीरिक विकलांग संस्‍थान (आईपीएच),

4, विष्‍णु दिगंबर मार्ग, नई दिल्‍ली- 110002, 
फोन:011-23314672/23312403.

ड़. रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्‍यक्तियों के लिए 
क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र (आरआरसी'ज)

भारत स‍रकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्‍यक्तियों के लिए 4 क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र (आरआरसी'ज) (मोहाली, कटक, जबलपुर व बरेली) स्‍थापित किए हैं। इस विषय में संबद्ध राज्‍य सरकार ने परियोजना में अपने हिस्‍से के 10 प्रतिशत कार्य के लिए भूमि, इमारत और अन्‍य बुनियादी सुविधाएं उपलब्‍ध करवाई। उपकरणों के रूप में दिया गया इटैलियन सहयोग परिकल्पित है। भारतीय स्‍पाइनल इंजरीज़ केंद्र ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। आरआरसी'ज ने नैदानिक सुविधाएं, चिकित्‍सा संबंधी सहयोग (भौतिक चिकित्सा और व्यावसायिक चिकित्सा), मामूली ऑपरेशन, कृत्रिम अंग व उपकरण, भीतरी-मरीज़ बिस्‍तर सुविधाएं, व्‍यावसायिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण और वास्‍तविक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए उसके बाद की सेवाएं प्रदान करती है। रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्‍यक्ति निकटवर्ती आरआरसी'ज से संपर्क कर सकते हैं। 
1. उत्‍तर प्रदेश : निदेशक, उत्‍तर प्रदेश स्‍पाईनल इंजरी सेंटर,

पीलीभीत बाई-पास मार्ग (पांचवी लाइन) बरेली, उत्‍तर प्रदेश (फोन. 0581-

2526400)

2. उड़ीसा : निदेशक, क्षेत्रीय स्‍पाइनल इंजरी केंद्र, अनु.जा.बी मेडिकल कॉलेज व अस्‍पताल कैंपस, कटक-753 007. (फोन. 0671-612607)

3. चंडीगढ़ : निदेशक निदेशक, गवर्नमेंट स्‍पाइनल इंजरी केंद्र,

मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल , Sector-32, चंडीगढ़/

4. मध्‍य प्रदेश: निदेशक, क्षेत्रीय स्‍पाइनल इंजरी
केंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज
कैंपस, नेहरू नगर कॉलोनी के सामने, जबलपुर (म.प्र.)

च. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) :

भारतीय सरकार ने वर्ष सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में एक पुनर्वास परिषद की स्‍थापना की। अपने दायित्‍वों को प्रभावी रूप से निभाने के लिए आरसीआई को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और यह प्रभाव में 2, जून 1993 को आया। इस कानून में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन से अनुसंधान के प्रोत्‍साहन के लिए परिषद को अतिरिक्‍त जि़म्‍मेदारियों दी गईं। परिषद के मुख्‍य उद्देश्य प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों को विधिवत करवाना, प्रशिक्षण संस्‍थानों को मान्‍यता देना, पुनर्वास के अनुभवी व्‍यक्तियों के एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्‍टर की देख-रेख करना और विकलांग पुनर्वास अनुसंधान कार्य को प्रोत्‍साहन करना हैं। 
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें  : सदस्‍य-सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, आरसीआई हाउस, बी-22, कुतुब इंस्‍टीट्यूट एरिया, नई दिल्‍ली - 110016. फोन: 01155487919/25634287/ 26856892. ई-मेल : rehabstd.@ndc.vsnl.net.in. वेबसाइट : rehabcouncil.nic.in

छ. राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता संस्थानों
राष्ट्रीय/राज्‍य स्तर के उद्यमिता संस्थान देश भर में प्रशिक्षण देने, मार्गदर्शन व सलाह, अनुसंधान करने और उपक्रमी विकास के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राष्‍ट्रीय स्‍तर के संस्‍थान नीचे सूचीबद्ध हैं: 
1. इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेनरशिप (आईआईई),

वशिष्‍ठ चारियाली, लालमाटी, 37, राष्‍ट्रीय राजमार्ग बाईपास,

गुवाहाटी-781 029 (असम)

2. एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआईआई), अहमदाबाद, गुजरात 
3. नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ स्‍मॉल इंडस्‍ट्री एंड एक्‍सटेंशन ट्रेनिंग (एनआईएसआईईटी), युसुफगुडा, हैदराबाद -500 045

4. नेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर एंटरप्रेनरशिप एंड स्‍माल बिज़नेस डेवलपमेंट (एनआईईएसबीडी),
एनएसआईसी-पी डीटीसी कैंपस, ओखला, नई दिल्‍ली  - 110020.

ज. एएलआईएमसीओ 
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ); पूरे दक्षिण एशिया में कृत्रिम अंगों की इस सबसे बड़ी निर्माण इकाई को 29 नवबंर 1972 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे एक गैर-लाभकारी संगठन (भारत सरकार का एक उपक्रम) के रूप में स्‍थापित किया गया था। एएलआईएमसीओ, विकलांगों के लिए कृत्रिम/ऑर्थटिक के पूर्व-निर्मित उपकरणों और अन्य पुनर्वास सहायता/सहायक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। एएलआईएमसीओ 355 प्रकार के सहायता उपकरणों का निर्माण कर रहा है, जैसे कैलिपर्स, कृत्रिम अंग, स्‍पाइनल ऑर्थोटिक्‍स (गर्दन और कमर के बेंसेज़), प्रोस्‍थेटिक सामग्री (जुराबें, स्‍टॉकि‍नेट्स व सर्जिकल जूते), व्‍हील चेयर, तीन पहियों वाली साइकिल, एक्‍सिला एवं एलबो क्रचेस, छड़ी, हियरिंग एड्स, ब्रेल शॉर्टहैंड मशीन, ब्रेल स्‍लेट, वांकिंग केन एवं छड़ी, विशेष प्रकार के उपकरण एवं यंत्र। 
पंजीकृत व मुख्‍यालय 
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी. टी. मार्ग, कानपुर - 208016, भारत 
ई-मेल: alimco_hq@vsnl.net <लिखें:alimco_hq@vsnl.net>

संपर्क करें  : <http://www.artlimbs.com>

फोन : +91 (512) 2770137/2770173/2770687/2770817

फैक्‍स : +91 (512) 2770 617

क्षेत्रीय विपणन केंद्र 
1. बैंगलोर :

क्षेत्रीय विपणन एवं विकलांगता पुनर्वास केंद्र, एएलआईएमसीओ, संख्‍या 14/43,

इंडस्ट्रियल उपनगर, यशवंतपुर, तुमकुर मार्ग, बैंगलोर - 560 022

टेलीफैक्‍स : +91 (80) 3577070

ईमेल : alimco@md5.vsnl.net.in <लिखें:alimco@md5.vsnl.net.in>

2. भुवनेश्‍वर :

एएलआईएमसीओ ऑक्‍सीलरी उत्‍पादन केंद्र, एस-3/66, मंचेश्‍वर औद्योगिक क्षेत्र,

भुवनेश्‍वर - 751 010,  फोन : +91 (674) 2586881/2587670/2580210,

टेलीफैक्‍स : +91 (674) 2587018. ई-मेल : alimco@dte.vsnl.net.in

<लिखें:alimco@dte.vsnl.net.in>

3. कोलकाता :

क्षेत्रीय विपणन केंद्र, एएलआईएमसीओ, सी/ओ नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्‍ड (एनआईओएच), बी.टी. मार्ग, बॉन-हुगली, कोलकाता - 700 090.

टेलीफैक्‍स : +91 (33) 25317838, Tel. : +91 (33) 25316356, ई-मेल :

alimco@vsnl.com <लिखें:alimco@vsnl.com>

4. मुंबई :

क्षेत्रीय विपणन केंद्र, एएलआईएमसीओ, सी/ओ अली यावर जंग नेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर द हियरिेंग हैंडिकैप्‍ड (एनआईएचएच), कृष्‍ण चंद मार्ग, बांद्रा रिक्‍लेमेशन, (टेलीफोन कार्यालय के सामने), बांद्रा पश्चिम, मुंबई - 400 050, फोन व फैक्‍स : +91(22) 26410495, ई-मेल : alimcomu@vsnl.com <लिखें:alimcomu@vsnl.com>

5. नई दिल्‍ली :

क्षेत्रीय विपणन एवं विकलांगता पुनर्वास केंद्र, एएलआईएमसीओ, सी/ओ सामाजिक न्‍याय केंद्र, भूतल, महिला इमदाद समिति, पहाड़गंज, नई दिल्‍ली रेलवे स्‍टेशन के सामने, नई दिल्‍ली - 110 055. फोन.: +91 (11) 23580877, 
फैक्‍स : +91 (11) 23580831, ई-मेल : alimco@giasd101.vsnl.net.in

<लिखें:alimco@giasd101.vsnl.net.in>

झ. विकलांग व्‍यक्तियों हेतु मुख्‍य आयुक्‍त 
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पीडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 57 (1) के अंतर्गत पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के लिए मुख्‍य आयुक्‍त की नियुक्ति की है। 
धारा 58 के अनुसार, मुख्‍य आयुक्‍त का काम होगा--

1. आयोगों के काम का संयोजन करना;

2. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के सही उपयोग की निगरानी करना;

3. पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के अधिकारों की सुरक्षा व सुविधाओं तक उनकी पहुंच के लिए कदम उठाना;

4. सरकार के आदेशानुसार कुछ समय के अंतराल पर कानून के कार्यान्‍वयन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजना 
पीडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1995 के अनुसार -

धारा-58 के प्रावधानों का अपकार किए बिना, मुख्‍य आयुक्‍त किसी पीड़ित व्‍यक्ति के आवेदन पर या शिकायतों के आधार पर निम्‍न मामलों पर अपने निवेदन प्रस्‍तुत कर सकते हैं-
क. पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के अधिकारों का हरण;

ख. विकलांग व्‍यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्‍याएं उपयुक्‍त अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्‍त सरकार द्वारा बनाए गए निर्देश या जारी किए गए कानून, नियम, उप-नियम, नियमितताएं, कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देशों के गैर-कार्यान्‍वयन का निरीक्षण करना। 
पता : विकलांगता मुख्‍य आयुक्‍त, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सरोजनी हाउस, 6 भगवान दास मार्ग, नई दिल्‍ली-110001. फोन.011-23386054/23386154, फैक्‍स-23386006. ई-मेल :

CCPD@hub.nic.in/ <लिखें:CCPD@hub.nic.in/> वेबसाईट : www.ccdisabilities.nic.in

<http://www.ccdisabilities.nic.in>

विकलांग व्‍यक्तियों के मुख्‍य आयुक्‍त 
पीडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 60(1) के अनुसार प्रत्‍येक राज्‍य सरकार को अधिसूचना जारी कर पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के लिए एक आयुक्‍त की नियुक्ति करनी होती है। उड़ीसा सरकार ने विकलांग व्‍यक्तियों के लिए एक आयुक्‍त की नियुक्ति की है। 
पीडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 61 के अनुसार आयुक्‍त को राज्‍य में -

क. विकलांग व्‍यक्तियों के लाभ के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए राज्‍य सरकार के विभागों के साथ समायोजन करना;

ख. राज्‍य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के सही उपयोग की निगरानी करना;

ग. पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के अधिकारों की सुरक्षा व सुविधाओं तक उनकी पहुंच के लिए कदम उठाना;

घ. सरकार के आदेशानुसार कुछ समय के अंतराल पर कानून के कार्यान्‍वयन की रिपोर्ट राज्‍य सरकार को भेजना और उसकी एक प्रतिलिपि मुख्‍य आयुक्‍त को भेजना। 
पीडब्‍ल्‍यूडी अधिनियम, 1995 की धारा-62 के अनुसार 
धारा-61 के प्रावधानों का अपकार किए बिना, आयुक्‍त किसी पीडि़त व्‍यक्ति के आवेदन पर या शिकायतों के आधार पर निम्‍न मामलों पर अपने निवेदन प्रस्‍तुत कर सकते हैं--
क. पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के अधिकारों का हरण;

ख. विकलांग व्‍यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्‍याएं उपयुक्‍त अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए उपयुक्‍त सरकार द्वारा बनाए गए निर्देश या जारी किए गए कानून, नियम, उप-नियम, नियमितताएं, कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देशों के गैर-कार्यान्‍वयन का निरीक्षण करना। 
पता : विकलांग व्‍यक्तियों के लिए आयुक्‍त, सी/ओ सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उड़ीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्‍वर (उड़ीसा), फोन .0674-2536775. फैक्‍स : 0674-2406756/2407142.

ईमेल: wcdsec@ori.nic.in <mail to:wcdsec@ori.nic.in>

नोट : हो सकता है, अन्‍य राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों ने भी शायद पीडब्‍ल्‍यूडी'ज के लिए आयुक्‍त नियुक्‍त किए हों। संबंधित राज्‍य सरकार/पीडब्‍ल्‍यूडी आयुक्‍त से संपर्क करें। 
ण. किस से संपर्क करें 
उद्यमी स्‍वरोज़गार अवसरों की आधारभूत जानकारी के लिए निम्‍न अधिकारियों या कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। यदि उन्‍हें अधिक जानकारी चाहिए तो वे नीचे दिए गए अधिकारियों/अफसारों से संपर्क कर सकतें हैं :

ग्राम स्‍तर 
· सरपंच – ग्राम पंचायत
· ग्राम स्‍तर के कर्मचारी 
· समुदाय के सदस्‍य/ग्राम, जिन्‍हें सरकारी कार्यक्रमों की अच्‍छी जानकारी हो।
· गैर सरकारी संगठन / सेवा क्लब / सरकार के प्रतिनिधि 
खंड स्‍तर 
· अध्‍यक्ष, पंचायत समिति
· खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) – (केवल ग्रामीण पीडब्‍ल्‍यूडी)

· उद्योग संर्वधन अधिकारी (आईपीओ)

· कार्यकारी अधिकारी, एनएसी/नगरपालिका (केवल शहरी पीडब्‍ल्‍यूडी'ज)

· शाखा प्रबंधक, राष्‍ट्रीकृत बैंक या कोई वित्तीय संस्‍थान 
·   परियोजना प्रबंधक, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (केवल अनु.जनजाति-पीडब्‍ल्‍यूडी'ज)

· गैर सरकारी संगठन/सर्विस क्‍लब के प्रभारी अधिकारी 

जिला स्‍तर 
· अध्‍यक्ष, जिला परिषद
· परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए)

· मुख्‍य प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी)

· कुटीर उद्योग अधिकारी, डीआईसी 
· जिला प्रबंधक, उड़ीसा अजा./अज. विभा. वित्तीय सहयोग निगम (केवल अजा./अज.-पीडब्‍ल्‍यूडी)

· जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
· कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका/नगर निगम (केवल शहरी पीडब्‍ल्‍यूडी'ज)

· जिला सामाजिक कल्‍याण अधिकारी (डीएसडब्‍ल्‍युओ)

·   जिला रोज़गार अधिकारी
· गैर सरकारी संगठनों के प्रभारी अधिकारी
राज्‍य स्‍तर
· प्रबंध निदेशक, महिला विकास समावय निगम, प्‍लॉट संख्‍या ए-30, भूमा नगर, इकाई-IV, भुवनेश्‍वर 
· सीएमडी, उड़ीसा अजा/अज विका. वित्तीय सहयोग निगम, लुईस मार्ग, भुवनेश्‍वर (अजा/अज पीडब्‍ल्‍यूडी'ज)

· निदेशक, केवीआईसी, भारत सरकार, 69 बुद्ध नगर कल्‍पना चौक, भुवनेश्‍वर -3

· निदेशक (विशेष परियोजना), पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, भुवनेश्‍वर 
· सचिव, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खारवेल नगर, इकाई-3, भुवनेश्‍वर 
· आंचलिक प्रबंधक, यूसीओ बैंक (राज्‍य लीड बैंक), अशोक नगर, भुवनेश्‍वर 
· बैंक/वित्तीय संस्‍थानों के स्‍थानीय मुख्‍यालय
· सहायक निदेशक (पुनर्वास), विकलांगों के लिए वीआरसी, एसआईआरडी कैंपस, इकाई-VIII, भुवनेश्‍वर-12.

· अध्‍याय में सूचीबद्ध संस्‍थाएं/ केंद्र 
नोट : पीडब्‍ल्‍यूडी'ज को संबंधित राज्‍य में इन कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए। 
अध्‍याय-21

पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास

एवं

‍जिला/खंड अधि‍कारि‍यों की भूमि‍का


सरकार के पास पीडब्ल्यूडी सहि‍त देश के लोगों के वि‍कास और कल्याण की वि‍भि‍न्‍न योजनाओं के तहत अत्‍यन्‍त वि‍स्‍तृत संरचना और नि‍यत निधियां होती हैं। सरकारी कर्मचारी/श्रमि‍क सीधे ही पंचायत स्‍तर से संसद तक कार्यरत हैं। योग्‍य हि‍ताधि‍कारि‍यों के लाभों को अधि‍क बढ़ाने के लि‍ए एक सुसंगत कार्यप्रणाली का वि‍कास कि‍या गया है। प्रत्‍येक वर्ष लक्ष्‍यों को नि‍यत कि‍या जाता है। नि‍यत सरकारी योजनाओं, उत्तरदायि‍त्‍व और जि‍म्‍मेदारि‍यों के उचि‍त कार्यन्वयन को सुनि‍श्चि‍त करने के लि‍ए समय-समय पर जाँच की जाती है। यह पाया गया है कि‍ अक्‍सर लोग हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग की सहायता करने के लि‍ए आगे आते हैं, परंतु मुख्‍य समस्‍या यह है कि‍ वे अपनी भूमि‍का और जि‍म्‍मेदारि‍यों के बारे में या तो सही से परि‍चि‍त नहीं होते या कम परि‍चि‍त होते हैं। तुलनात्‍मक रूप से, अक्षम की भूमि‍का, उत्तरदायि‍त्‍व और अधि‍कारों के बारे में कम जागरूकता होती है। मैंने व्‍यक्ति‍गत रूप से अनुभव कि‍या है कि‍ पीडब्ल्यूडी'ज के पुनर्वास में जब जि‍लाधीश और जि‍ला मजि‍स्‍ट्रेट की भूमि‍का का वर्णन कि‍या गया था तो बहुत से जि‍ला मजि‍स्‍ट्रेट यह जानकर प्रसन्‍न थे कि‍ राज्‍य में कार्यरत नि‍पुण संस्‍थान, पीडब्ल्यूडी'ज की नई/वि‍शि‍ष्ट योजनाओं और मौजूदा योजनाओं के तहत वि‍शेष प्रावधानों के लि‍ए कार्य कर रहे हैं। यह महसूस कि‍या गया कि‍ नि‍यम व शर्तों पर आधारि‍त पीडब्ल्यूडी'ज के पुनर्वास में खंड/जि‍ला अधि‍कारि‍यों की नि‍र्दिष्ट भूमि‍का का वर्णन कर सकने वाले वि‍शि‍ष्ट मार्गनि‍र्देशों का होना आवश्‍यक है।नेशनल ट्रस्‍ट ने भी संबंधि‍त सामग्री को प्रचारि‍त कर दि‍या है। इस पुस्‍तक में वर्णित खंड/जि‍ला अधि‍कारि‍यों की भूमि‍का और उत्तरदायि‍त्‍व, उड़ीसा में लेखक की दशक से भी लंबी अवधि‍ के व्‍यावहारि‍क अनुभव पर आधारि‍त हैं। स्‍वनि‍योजन प्रोत्साहन कार्यक्रम से संबंधि‍त खंड/जि‍ला स्‍तर के अधि‍कारि‍यों की भूमि‍का पर आधारि‍त एक नि‍ष्‍कपट प्रयास कि‍या गया है। यह समझा गया है कि‍ ये मार्गनि‍र्देश नि‍श्चि‍त रूप से खंड व जि‍ला अधि‍कारि‍यों को आलोकि‍त करेंगे और ये राज्‍य के पीडब्ल्यूडी'ज के पुनर्वास में बहुत ही महत्‍वपूर्ण भूमि‍का नि‍भा सकेंगे। अगर कि‍सी के कोई सुझाव हो, तो कृपया इस पुस्‍तक के लेखक को लि‍खें जो अगले संस्‍करण में शामि‍ल कि‍ए जा सकते हैं। 

यह हमारा कार्य है
	


	फोटो



श्री सारस्‍वत मि‍श्रा आईएएस, जि‍लाधीश, कालाहांडी, वीआरसी एवं जि‍ला प्रशासन द्वारा संचालित ईडीपी.(2003) में पीडब्ल्यूडी'ज को संबोधित करते हुए।

	फोटो



श्री अशोक मीना आईएएस, जि‍ला मजि‍स्‍ट्रेट सह जि‍लाधीश, फूलबानी उड़ीसा के 16 जिलों में ओपीईपीए, वीआरसी, एसएमआरसी और जि‍ला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित क्षेत्र व्‍यापक प्रक्षेपि‍त कार्यक्रम "कार्यप्रणानी अधि‍कार-प्रदान 2000";को संबोधित करते हुए;। 
अ. जि‍लाधीश एवं जि‍ला मजि‍स्‍ट्रेट
1. 
जि‍लाध्‍यक्ष और सौ से अधि‍क जाँच/समीक्षा समि‍तियों‍ के अध्‍यक्ष होने के कारण, कृपया यह सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ 
पीडब्ल्यूडी'ज को भारतीय नागरि‍कों की ही तरह मौजूदा योजनाओं/कार्यक्रमों में पर्याप्त लाभ, पूर्ण भागीदारी 
और बराबर के सुअवसर मि‍लें और और नि‍यत शेयर मि‍लें जो शि‍क्षा, प्रशि‍क्षण, वेतनि‍क कार्य, स्‍वनि‍योजन और 
गरीबी उन्‍मूलन कार्यक्रम इत्‍यादि‍ में 3% से कम नहीं होना चाहि‍ए, क्‍योंकि‍ सरकार पीडब्ल्यूडी'ज को 3% 
आरक्षण देती है (पीडब्ल्यूडी अधि‍नि‍यम, 1995 की धारा-33, 39 या 40) जो कि‍ अनि‍वार्य है। आप अपने 
प्रशासन नि‍यंत्रण के अंतर्गत आने वाले वि‍भि‍न्‍न वि‍भागों/कार्यालयों से सीधे संपर्क कर सकते हैं, जि‍ससे 
पीडब्ल्यूडी'ज अपने लक्ष्‍य आबंटन स्‍वरूप, मासि‍क प्रगति‍ रि‍पोर्ट, त्रैमासि‍क प्रगति‍ रि‍पोर्ट इत्‍यादि‍ के लि‍ए अलग 
स्‍तंभ बना सके। कालाहांडी के आदर्श पर वि‍शेष कार्य बल समीति‍ बनायी जा सकती है। आप समय-समय पर 
एजेंसि‍यों के कार्यन्‍वयन के लि‍ए मौखि‍क/लि‍खि‍त मार्गनि‍र्देश भेज सकते हैं। अच्‍छे कार्य की प्रशंसा की जा सकती 
है। ध्‍यान केंद्रि‍त करने के लि‍ए, आपके पास सभी समि‍ति‍यों में पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए कोई अलग एजेंडा बिंदु हो 
सकता है। 
2. 
बहुत से वि‍शि‍ष्ट सरकारी संस्‍थान जैसे वि‍कलांग व्‍यावसायि‍क पुनर्वास केन्‍द्र (वीआरसीएच), राष्ट्रीय संस्‍थान या उसके क्षेत्रीय केन्‍द्र, रीढ़ संबंधी क्षति‍ के लि‍ए (टीसीटीडी, टीसीटीवीएच, टीसीटीएमआर),डीआरसी'ज, डीडीआरसी'ज, आरआरसी, सीआरसी'ज, एएलआईएमसीओ, पीएच, एनजीओ के लि‍ए वि‍शि‍ष्ट रोजगार कार्यालय इत्‍यादि‍ पीडब्ल्यूडी'ज की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लि‍ए आपके क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप अपने जि‍ले के लि‍ए सार्थक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्‍तुत करने हेतु इन संस्‍थानों से संपर्क कर सकते हैं। सुशि‍क्षि‍त पेशेवर/तकनीशि‍यन, उन पीडब्ल्यूडी'ज को वि‍शि‍ष्ट/प्रवीण समर्थन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जि‍नको इसकी आवश्‍कयता है। सेवाएं खंड स्‍तर पर कैम्‍प दृष्टि‍कोण द्वारा भी उपलब्‍ध करवायी जा सकती हैं।

3.  
प्रति‍बंधि‍त गति‍शीलता, संवाद और दृष्टि‍कोण की सीमा के कारण, पीडब्ल्यूडी'ज अपनी पुनर्वास जनाओं/सेवाओं के बारे में अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लि‍ए बहुत से कार्यलयों में कार्य नहीं कर सकता। दूसरी ओर, यदि‍ आपको पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए जि‍ला/खंड प्रशासन द्वारा कि‍ए गए कार्य के बारे में जानकारी की आवश्‍कयता है, तो आपको बहुत से कार्यालयों से जानकारी एकत्रि‍त करनी होगी। एएलओके – कोरापुट के आदेश पर जि‍ला संसाधन केन्‍द्र खोला जा सकता है जि‍सको कि‍सी भी अति‍रि‍क्त वि‍त्तीय संबंध या स्‍टाफ की आवश्‍यकता नहीं होगी, जो आपकी और साथ ही पीडब्ल्यूडी'ज की समस्‍याओं को कम करने के लि‍ए डेटा बैंक और सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा। दूसरे कुछ जानकारी बोर्ड, जागरूकता फैलाने के लि‍ए स्‍थानीय भाषा में, रेलवे स्‍टेशन, बस स्‍टैंड, जि‍ला अस्‍पताल, नगरपालि‍का/जि‍ला परि‍षद/ डीएसडब्लयूओ/ बीडीओ/ तहसीलदार/ रोजगार कार्यालय इत्‍यादि‍ कार्यालयों के मुख्‍य सार्वजनि‍क स्‍थानों पर प्रदर्शि‍त कि‍ए जा सकते हैं।
4. 
पीडब्ल्यूडी अधि‍नि‍यम, 1995 की धारा-46, सार्वजनि‍क इमारतों में रैंप, शौचालयों के अनुकूलन, एलि‍वेटर या लि‍फ़्ट में ब्रैल प्रतीकों और श्रवण संकेतों पर ज़ोर देती है। छोटी सी नवीन योजना और थोड़ा खर्च मौजूदा सार्वजनि‍क इमारत को पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए उपलब्‍ध करवा सकती है। आप नि‍म्‍नलि‍खि‍त तरीके अपना सकते हैं:
· मुख्‍य लेनदेन अधि‍कारि‍यों को नि‍चली मंजि‍ल में स्‍थानांतरि‍त करें।
· एक शौचालय का वि‍कल्‍प पहि‍येदार कुर्सी उपयोगकर्ता के लि‍ए रखें।
· मौजूदा इमारतों में रैम्‍प, ढ़लान, हैंड रेलिंग का नि‍र्माण करें और चेतावनी संकेतक बनवाएं।
· पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए प्रवेश द्वार/बाहर जाने वाले द्वार के नज़दीक पार्किंग आरक्षि‍त करें।
सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ नई इमारत नि‍र्माण योजनाओं में पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए बाधारहि‍त इमारत नि‍र्माण वाले सरकारी मार्गनि‍र्देशों के अनुसार सभी प्रावधान हैं।

5. 
एन.एच.एफ.डी.सी. योजना को कार्यान्‍वि‍त कि‍या गया है (1997), जि‍ससे 18-25 की आयु समूह वाले और प्रति‍ वर्ष 80,000/- रूपये (ग्रामीण), 1,00,000/- (शहरी) की आय श्रेणी में आने वाले क्रास विकलांगता कोषी के लि‍ए न्‍यूनतम ब्‍याज दर पर ऋण दि‍या जाए। आप अपने जि‍ले में इस कार्यक्रम का नि‍रीक्षण कर सकते हैं। एनएचएफडीसी ऋण आवेदन अग्रेषि‍त करते समय दूरी, हानि‍, विकलांगता और लिंग के मध्‍य संतुलन को बनाए रखना चाहि‍ए। उड़ीसा के बहुत से जि‍ला मजि‍स्‍ट्रेट-जि‍लाधीशो ने वि‍शेष पहल की है और ‘जि‍ला स्‍तर पर एनएचएफडीसी ऋण इंटरफ़ेस कार्यक्रम’ को सुनि‍योजि‍त कि‍या है। आप वीआरसी एवं एससीए के सहयोग के साथ उड़ीसा मापदंड के आदर्श पर ‘जि‍ला स्‍तर एनएचएफडीसी ऋण इंटरफ़ेस कार्यक्रम’ को पीडब्ल्यूडी'ज की कठि‍नाईयों को कम करने और ऋण के बेहतर चयन तथा ऋण का शीघ्र वि‍तरण सुनि‍श्चि‍त करने के लि‍ए व्‍यवस्‍थि‍त कर सकते हैं। (वि‍वरण के लि‍ए, कृपया अध्‍याय -5 जि‍ला स्‍तर एनएचएफडीसी इंटरफ़ेस का संदर्भ लें).

6. 
जि‍ले के प्रशासनि‍क प्रधान होते हुए, आपको यह अवश्‍य सुनि‍श्चि‍त करना चाहि‍ए कि‍ एसजीएसवाई, पीएमआरवाई, एसजेएसआरवाई, एसजीआरवाई, आईएवाई जैसी समावेशी योजनाओं और राष्ट्रीय वि‍त्तीय वि‍कास निगम. (एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी, आरएमपी), केवीआईसी, केवीआईबी इत्‍यादि‍ के अंतर्गत मि‍लने वाले लाभों को पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए कम-से-कम कुल नि‍र्धारि‍त राशि‍/लक्ष्‍यों के 3% तक बढ़ाया जाएगा।

7. 
अपने जि‍ले के एनजीओ को संवेदनशील बनाएं/प्रेरि‍त करें कि‍ वह अपने कार्यक्रम/एजेंडा में और सेवाओं को प्राथमि‍क आधार पर उपलब्‍ध करवाने के लि‍ए पीडब्ल्यूडी'ज को शामि‍ल करें। एनजीओ के वि‍शेष वि‍द्यालयों, व्‍यावसायि‍क प्रशि‍क्षण केन्‍द्रों और नि‍योजन सेवाओं की गति‍वि‍धि‍यों को प्रभावशाली रूप से नि‍रीक्षण कि‍या जाना चाहि‍ए और व्‍यावसायि‍क रूप से प्रशि‍क्षत पीडब्ल्यूडी'ज को लाभप्रद स्‍वनि‍योजन उपक्रम में नि‍र्धारि‍त कि‍या जाना चाहि‍ए।
8. 
पीडब्ल्‍यूडी अधि‍नि‍यम, 1995, पीडब्ल्यूडी नि‍यम, 1996 के अनुसार, विकलांगता प्रमाणपत्र केन्‍द्रीय या राज्‍य सरकार द्वारा गठि‍त जि‍ला चि‍कि‍त्‍सा परि‍षद द्वारा जारी कि‍या जाएगा। जि‍ला चि‍कि‍त्‍सा मंडल सरकार द्वारा संस्‍थापि‍त है। विकलांगता प्रमाणपत्र पीडब्ल्यूडी'ज से प्राप्त होने वाले कोई भी लाभ बहुत ही महत्‍वपूर्ण हैं। मेडि‍कल स्‍टाफ़ के कार्यभार को कम करने के लि‍ए, अब आवश्‍यक नहीं है कि‍ स्‍थायी अक्षमता होने पर मेडि‍कल प्रमाणपत्र का प्रत्‍येक 3 वर्ष के अंतराल पर नवीनीकरण कराया जाए। आप प्रत्‍येक पीडब्ल्यूडी'ज के विकलांगता प्रमाणपत्र को जारी करवाने के लि‍ए कैम्‍प पद्धति‍ अपना सकते हैं (मध्‍य प्रदेश सरकार के चुनौती कार्यक्रम के आदर्श पर या श्रीमती चि‍त्रा अरूमुगम, उड़ीसा के क्‍योंझर की जि‍लाधीश के मापदंड पर)।
9. 
रेड क्रॉस सोसायटी जि‍ला के अध्‍यक्ष होने के नाते, एडीआईपी योजना के तहत अपने जि‍ले के पीडब्ल्यूडी'ज के गरीबों की सहायता एवं उन्‍हें सामग्री वि‍तरि‍त करने हेतु नि‍धि‍ के आबंटन के लि‍ए सामाजि‍क न्‍याय एवं सशक्ति‍करण मंत्रालय, भारत सरकार से मदद ली जाती है।
	फोटो




श्री वि‍जय अरोड़ा आईएएस, जि‍लाधीश सह जि‍ला मजि‍स्‍ट्रेट, सुंदरगढ़, समूह चर्चा कार्यशाला को संबोधित करते हुए। (1998-99)

बाईं ओर श्रीमान आर.के. शर्मा, पुनर्वास अधि‍कारी, वि‍कलांग व्‍यावसायि‍क पुनर्वास केन्‍द्र, भारत सरकार, भुवनेश्वर

दाईं ओर, श्री अशोक हंस, एसएमआरसी, भुवनेश्वर के कार्यकारी उपाध्‍यक्ष
ब. मुख्‍य जि‍ला चि‍कि‍त्‍सा अधि‍कारी/चि‍कि‍त्‍सक
जि‍ला चि‍कि‍त्सा प्रमुख और जि‍ला चि‍कि‍त्‍सा बोर्ड के अध्‍यक्ष होने के नाते, आप नि‍म्‍नलि‍खि‍त सेवाएं सुनि‍श्चि‍त कर सकते हैं:
1. 
सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ प्रत्‍येक पीडब्ल्यूडी'ज को नि‍यत ति‍थि‍यों पर और ब्‍लॉक स्‍तर शि‍वि‍र द्वारा उचि‍त वि‍कलांगता प्रमाणपत्र मि‍ले। सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ चि‍कि‍त्‍सा बोर्ड के वि‍कलांगता प्रमाणपत्र के वि‍षय हेतु आवश्‍यक ति‍थि‍, समय, स्‍थान, प्रक्रि‍या और दस्‍तावेज़ों के बारे में जानकारी का नि‍र्माण कि‍या जाए। 
2. 
वि‍कलांगता प्रमाणपत्र वि‍भि‍न्‍न योजनाओं के अंतगर्त पीडब्ल्यूडी'ज से प्राप्त होने वाली रि‍यायतों तथा लाभों के लि‍ए अति‍ महत्‍वपूर्ण और आवश्‍यक दस्‍तावेज़ है। छोटी सी गलती पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए बड़ी समस्‍या उत्‍पन्‍न कर सकती है। आपसे यह सुनि‍श्चि‍त करने के लि‍ए अनुरोध कि‍या जाता है कि‍ प्रत्‍येक कालम भरा हुआ हो, वि‍कलांगता की श्रेणी, प्रकृति‍ और प्रति‍शतता को बि‍ना कि‍सी अस्‍पष्ट लेख या अधि‍लेखन के उल्‍लि‍खि‍त कि‍या गया हो, बोर्ड के अध्‍यक्ष/बोर्ड के सदस्‍य के हस्‍ताक्षर और मोहर दि‍नांक सहि‍त हो, फ़ोटो को अनुप्रमाणि‍त कि‍या गया हो इत्‍यादि‍। वि‍कलांगता प्रमाणपत्र अच्‍छी कि‍स्‍म के कागज़ पर मुद्रि‍त हो सकता है। वि‍कलांगता प्रमाणपत्र के उपयोग तथा प्रति‍लि‍पि‍ प्रमाणपत्र को जारी करने से संबंधि‍त नि‍र्देश पि‍छली ओर मुद्रि‍त हो सकते हैं।

3. 
सरकारी नि‍र्देशों के अनुसार, ट्रेन के कि‍राए में रि‍यायत प्रमाणपत्र को कि‍सी भी सरकारी डॉक्‍टर द्वारा जारी कि‍या जा सकता है। सरकारी डॉक्‍टर होते हुए आप इसे पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए भी जारी कर सकते हैं। सीडीएमओ, सरकारी डॉक्‍टर को कि‍राया रि‍यायत प्रमाणपत्र जारी करने के लि‍ए समय-समय पर अनुदेश और दि‍शा-नि‍र्देश भेज सकता है। 

4.
उपयुक्त उपचार/सर्जरी/चि‍कि‍त्‍सा/सहायता और सामग्री के लि‍ए प्रारंभि‍क पहचान, मध्‍यवर्त और सि‍फ़ारि‍श, वि‍कलांगता को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। आप यह कार्य आराम से कर सकते हैं। यह आशा कि‍ जाती है कि‍ आप प्रारंभि‍क पहचान, मध्‍यवर्त और परामर्श में मुख्‍य भूमि‍का अदा करते हैं। आपकी सि‍फ़ारि‍श उपचार, सर्जरी और चि‍कि‍त्‍सा तक ही सीमि‍त नहीं होनी चाहि‍ए बल्‍कि‍ आपको शि‍क्षा, प्रशि‍क्षण, स्‍वनि‍योजन, वि‍कलांगता पेंशन आदि‍ अन्‍य पुनर्वास सेवाओं की उपयुक्त संस्‍थाओं के लि‍ए भी पीडब्ल्यूडी'ज. से अपील करनी चाहि‍ए।

5.
 चि‍कि‍त्‍सक, वि‍कलांगता के कारणों, बचाव और प्रबंधन पर जागरूकता पैदा कर सकते हैं। वे माता-पि‍ता और पीडब्ल्यूडी'ज. के मध्‍य सफल कहानि‍यां प्रदर्शि‍त करके, वि‍कलांगता और शेष सामर्थ्‍य की सीमा/प्रति‍बंधिता को समझाने में उनकी मदद करके, नई आशा का संचार कर सकते हैं। सूचना बोर्ड को महत्‍वपूर्ण स्‍थानों में प्रदर्शि‍त कि‍या जा सकता है।

6. 
वि‍भि‍न्‍न प्रकार के शि‍वि‍रों (स्‍वास्‍थ्‍य शि‍वि‍र, वि‍कलांगता प्रमाणपत्र/पुनर्वास शि‍वि‍र) का आयोजन करने के लि‍ए सरकारी संस्‍थानों, एनजीओ, सेवा क्‍लबों की सहायता ली जा सकती है। कृपया आवश्‍यकता और अनुरोध करने पर अपनी सेवा को वि‍स्‍तृत करें और अपने चि‍कि‍त्‍सकों को प्रति‍नि‍युक्त करें।
7. 
सुनि‍श्चि‍त करें आपका कार्य स्‍थान, शौचालय, पानी के फव्‍वारे इत्‍यादि‍, पीडब्ल्यूडी'ज के लि‍ए सुलभ योग्‍य हो, जहाँ रैंप और स्‍लोप का नि‍र्माण कि‍या गया है।

	फोटो



आओ मिलकर करें जतन
 विकलांगों का हो पुनर्वसन
	फोटो



“वि‍कलांगों को अवसर प्रदान करवाने के लि‍ए, अपने कार्य के शीर्ष पर है”
स्‍वनि‍योजन कि‍ट और एनएचएफडीसी ऋण द्वारा वी.आर.सी., भुवनेश्वर की सहायता से अपनी फ़ोटो फ़्रेमिंग दुकान पर स्‍वनि‍योजि‍त पीडब्ल्यूडी'ज।
ग. जि‍ला मुख्‍य बैंक प्रबंधक/बैंकर/वि‍त्तीय संस्‍थान

पीडब्ल्यूजी'ज के आर्थि‍क पुनर्वास के बि‍ना, पुनर्वास के अन्‍य साधनों की बहुत ही सीमि‍त महत्ता होती है। रोजगार और स्‍वनि‍योजन, वि‍कलांग सहि‍त प्रत्‍येक व्‍यक्ति‍ के आर्थि‍क सशक्ति‍करण के लि‍ए दो मुख्‍य आधार हैं। जैसाकि‍ हम जानते हैं, रोजगार की संभावनाएं अल्‍प हैं, जॉब मार्कि‍ट का ह्रास हो रहा है, और बाकी बची थोड़ी सी जॉब के लि‍ए बहुत ही कड़ी प्रति‍स्‍पर्धा है। दूसरी ओर, स्‍व-नि‍योजन में अधि‍क संभावनाएं हैं। सरकार प्रमुख मौजूदा योजनाओं में 3% का आरक्षण प्रदान करती है। पीडब्ल्यूजी'ज. की वि‍शि‍ष्ट एनएचएफडीसी योजना को 1997 में आरंभ कि‍या गया। इन परि‍स्‍थि‍ति‍यों में, आपकी मौजूदा ऋण योजना में नि‍यत शेयर सुनि‍श्चि‍त करने में अहम भूमि‍का है।  
मौजूदा योजनाओं के तहत वि‍भि‍न्‍न बैंक के क्रेडि‍ट/ऋण कार्यक्रम का समन्‍वय करने के लि‍ए जि‍ला प्रमुख बैंक प्रबंधक (डीएलबीएम) जि‍ला स्‍तर पर मुख्‍य अधि‍कारी है। डीएलबीएम नि‍म्‍न प्रकार से मुख्‍य भूमि‍का नि‍भा सकता है:

1. भारतीय नागरि‍क और साथ ही आरक्षि‍त श्रेणी के रूप में पीडब्ल्यूजी'ज. के सामर्थ्‍य और अधि‍कारों के बारे में साहूकारों को प्रेरि‍त करें और संवेदनशील बनाएं, क्‍योंकि‍ सरकार ने लोन/क्रेडि‍ट योजनाओं में रि‍यायतें, छूट और अनि‍वार्य आरक्षण का प्रावधान कि‍या है।
2. यह पाया गया है कि‍ बैंकर, वि‍कलांगता के वि‍वरण पर खाता खोलने, एनएचएफडीसी ऋण के लि‍ए आवश्‍यक चैक बुक को जारी करने और मौजूदा योजनाओं (एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई, पीएमआरवाई, केवीआईसी, डीआरआई आदि‍) के तहत ऋण अर्जी को अस्‍वीकार करते हैं, जो भेदभाव को दर्शाता है और पीडब्ल्यूजी'ज. नि‍यम, 1995 के प्रावधान का खंडन करता है। आप बैंकर से श्रेष्ठ संभव मदद सुनि‍श्चि‍त करने हेतु, आवश्‍यकता पड़ने पर ऐसी परि‍स्थि‍ति‍यों में हस्‍तक्षेप कर सकते हैं।
3. पीडब्ल्यूडी'ज. को सुवि‍धाजनक बनाने के लि‍ए परि‍वर्तनात्‍मक कार्य को शुरू कि‍या जाना चाहि‍ए, जि‍ससे वह बैंक सुवि‍धाओं का लाभ उठा सके, क्‍योंकि‍ इसे ‘सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ़ इंडि‍या’, न.10 बस स्‍टॉप ब्रांच, भोपाल (म.प्र.) द्वारा कि‍या गया है। यह ब्रांच, पहि‍एदार कुर्सी उपयोगकर्ताओं के लि‍ए कम ऊचांई पर रैंप, रेलिंग और काउंटर सहि‍त पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए पूरी तरह से उपलब्‍ध है और नेत्रहीनों के लि‍ए पुस्ति‍काएं ब्रेल लि‍पि‍ में मुद्रि‍त हैं।

4. आप ‘राज्‍य स्‍तर बैंकर समि‍ति‍ बैठक’ (एसएलबीसी) का प्रति‍नि‍धि‍त्‍व करते हैं। आप वि‍भि‍न्‍न योजनाओं के तहत पीडब्ल्यूडी'ज. की समस्‍याओं और प्रगति‍ के बारे में बैठक में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आपको अनु.जा./अनु.जनजाति‍/अ.पि‍.वर्ग/महि‍ला/ एसएलबीसी में अल्‍पसंख्‍यक वर्ग के स्‍वरूप पर ध्‍यान केन्‍द्रि‍त करने और समुचि‍त नि‍गरानी करने हेतु पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए अलग एजेंडा की मांग करनी चाहि‍ए।    

5. ब्रांच प्रबंधक/क्षेत्र अधि‍कारी के रूप में, आप सहायता/अनुदान संबंधि‍त योजनाओं, डीआरआई और प्राथमि‍कता के आधार पर आवास योजना के तहत ऋण संवि‍तरण के लि‍ए, पीडब्ल्यूडी'ज. की काफी हद तक मदद कर सकते हैं। आप सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ़ इंडि‍या, भोपाल के प्रति‍रूप पर अपनी ब्रांच को पंहुच योग्‍य बना सकते हैं।

घ. जि‍ला परि‍षद अध्‍यक्ष/परि‍योजना नि‍देशक, डीआरडीए
पीडब्ल्यूडी'ज. अधि‍नि‍यम की धारा-40 के अनुसार, गरीबी उन्‍मूलन कार्यक्रम के तहत 3% तक की नि‍धि‍ को पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए आरक्षि‍त रखा जाएगा। गरीबी उन्‍मूलन कार्यक्रम सहि‍त ग्रामीण वि‍कास कार्य की नि‍गरानी आपके द्वारा रखी जाएगी।  

कार्यकत्ताओं को रोकने के लि‍ए लक्ष्‍यों और नि‍धि‍यों को आपके द्वारा नि‍र्धारि‍त कि‍या जाएगा। अतः आपकी भूमि‍का पुनर्वास, मुख्‍य रूप से ग्रामीण पीडब्ल्यूडी'ज. के आर्थि‍क पुनर्वास में बहुत ही सहज और महत्‍वपूर्ण हो सकती है: 
1. लक्ष्‍यों को नि‍र्धारि‍त करते समय, कृपया एसजीएसवाई, आईएवाई, एसजीआरवाई, ईजीएस आदि‍ जैसी वि‍भि‍न्‍न योजनाओं के तहत, पीडब्ल्यूडी'ज (राशि‍ के साथ संख्‍या में, यदि‍ संभव हो) के लि‍ए वि‍शि‍ष्ट लक्ष्‍य नि‍र्धारि‍त करें और एक वि‍शेष सशक्त टिप्पणी लिखें कि‍ पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए नि‍श्चि‍त लक्ष्‍य अनि‍वार्य हैं और इसे अन्‍य के लि‍ए बदला नहीं जा सकता है। इन लक्ष्‍यों को कि‍सी भी तरह हासि‍ल कि‍या जाना होगा।

2. समीक्षाएं और नि‍रीक्षण करते समय, आप वि‍भि‍न्‍न योजनाओं, मुख्‍य रूप से गरीबी उन्‍मूलन कार्यक्रम के तहत पीडब्ल्यूडी'ज. की प्रगति‍ की समीक्षा/नि‍रीक्षण कर सकते हैं। संयुक्त समीक्षा/नि‍रीक्षण करने के अलावा, वि‍शि‍ष्ट समीक्षा/नि‍रीक्षण का संचालन ध्‍यान केंद्रि‍त करने के लि‍ए कि‍या जा सकता है, जो क्षेत्र अधि‍कारि‍यों को सावधान करेगा।   

3. आप पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए ति‍पहि‍या साइकि‍ल, पहि‍एदार कुर्सी, श्रवण यंत्र आदि‍ जैसी सहायता और सामग्री के वि‍तरण हेतु सामाजि‍क न्‍याय एवं अधि‍कारि‍ता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत केन्‍द्रीय मंजूरी के लि‍ए आवेदन कर सकते हैं।
ड़. जि‍ला समाज कल्याण अधि‍कारी
आप वि‍शाल आईसीडीएस आधारि‍त संरचना और नेटवर्क वाले पीडब्ल्यूडी'ज. के कल्‍याण सहि‍त कल्‍याण योजनाओं के केंद्र बिंदु हैं। आपकी, रोकथाम, प्रारंभि‍क पहचान, परामर्श, पूर्व स्कूली शि‍क्षा और पीडब्ल्यूडी'ज. के पुनर्वास में सार्थक भूमि‍का हो सकती है। आपके नि‍म्‍नलि‍खि‍त वि‍स्‍तृत-व्‍यापक उत्तरदायि‍त्‍व हो सकते हैं: 
1. पीडब्ल्यूडी'ज. की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा उसके लि‍ए अधि‍कतम लाभ सुनि‍श्चि‍त करने हेतु, भि‍न्न जीओ/एनजीओ के साथ समन्‍वय और सहयोग करें। पीडब्ल्यूडी'ज. का नवीनतम डेटा बैंक प्रबंधि‍त करें, अपने डेटा को सामान्‍य उद्देश्‍य के लि‍ए जीओ/एनजीओ के साथ साझा करें।

2. आप एनएचएफडीसी (उड़ीसा में) ऋण योजना के जि‍ला स्‍तर के केंद्रीय अधि‍कारी हैं। सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ लक्ष्‍य पूरा हुआ है, पीडब्ल्यूडी'ज. ऋण लेने के योग्‍य है, लिंग के मध्‍य संतुलन हो, दूरी, हानि‍ और वि‍कलांगता को प्रबंधि‍त कि‍या गया है और पीडब्ल्यूडी'ज. को एनएचएफडीसी के तहत ऋण प्राप्त हो, जो व्‍यापार चलाने की क्षमता रखता हो।

3. पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए वि‍शेष योजना के अलावा, सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ पीडब्ल्यूडी'ज. को आपके द्वारा लागू और नि‍रीक्षण कि‍ए गए संयुक्त योजना के अंतर्गत भी आवश्‍यक लाभ प्राप्त हो, जैसे सामाजि‍क सुरक्षा योजना, अन्‍नपूर्णा, बालि‍का समृद्धि‍ योजना, कि‍शोर बालि‍का योजना, शक्ति‍ योजना इत्‍यादि‍।
4. बहुत से पीडब्ल्यूडी'ज. अक्‍सर आपके कार्यालय में आते हैं, अतः आपका कार्यालय सुगम होना चाहि‍ए। आप जागरुकता फैलाने के लि‍ए स्‍थानीय भाषा में सूचना बोर्ड प्रदर्शि‍त कर सकते हैं। भि‍न्‍न प्रकार के प्रपत्र (रेल/बस कि‍राया रि‍यायत प्रपत्र, वि‍कलांगता प्रमाणपत्र, एडीआईपी, छात्रवृत्ति‍ इत्यादि‍), सरकारी ज्ञापन / अधि‍सूचनाएं, अनुरोध पर ज़रूरतमंद के संदर्भ हेतु और उसे वि‍तरि‍त करने के लिए, अच्‍छी तरह से व्‍यवस्‍थि‍त हो सकते हैं।
5. आप आईसीडीएस नेटवर्क को इस प्रकार से संवेदशील बना /प्रयोग में ला सकते हैं कि जि‍ससे सभी वि‍कलांग बच्‍चों को उनकी पूर्वावस्‍था में अन्‍य बच्‍चों के साथ जुड़ने, उनकी इच्‍छा-शक्ति‍ और आत्‍मवि‍श्वास को बढ़ाने, उनकी समस्‍याओं को अलग-अलग हल करने और उनकी प्रति‍भा को खोजने एवं प्रदर्शि‍त करने हेतु उन्‍हें बालवाड़ी में लाया जाता है।  

6. सरकार ने मि‍शन शक्ति‍ कार्यक्रम के अंतर्गत 13 लाख महि‍ला सदस्‍यों द्वारा गठि‍त 1,07,800 एसएचजी से अधि‍क की रचना की है। आप आईसीडीएस नेटवर्क द्वारा नि‍म्‍न का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं:   
· मौजूदा एसएचजी में वि‍कलांग महि‍लाओं (डब्ल्यूडब्ल्यूडी'ज) को सूचीबद्ध करें और एनएचएफडीसी क्रेडि‍ट श्रृंखला की व्‍यवस्‍था करें।
· शेष सक्रि‍य एवं व्‍यवहार्य एसएचजी में कम-से-कम एक डब्ल्यूडब्ल्यूडी शामि‍ल करें।
· यदि‍ संभव और व्‍यवहार्य हो तो वि‍शि‍ष्ट एसएचजी का नि‍र्माण करें, कम-से-कम 5 डब्ल्यूडब्ल्यूडी रखें और एनएचएफडीसी एसजीएसवाई योजना या एनएबीएआरडी के अंतर्गत इन समूहों को वि‍त्तपोषि‍त करें।
च. महापौर / अध्‍यक्ष / कार्यकारी अधि‍कारी – नगरपालि‍का/एनएसी
1. आप ‘स्‍वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना’ को क्रि‍यान्‍वि‍त करने वाली एजेंसी हैं, जि‍समें 3% आरक्षण पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए प्रदान की गई है। आपको सुनि‍श्चि‍त करना होगा कि‍ आवेदन की पर्याप्त संख्‍या का संग्रहण/चयन/अनुशंसा और वि‍तरण कि‍या जाता है। (पीडब्ल्‍यूडी अधि‍नि‍यम, 1995 की धारा-40)।
2. आप ओएमएफईडी बूथ, आईएसडी/अनु.जनजातिडी/पीसीओ बूथ, जूस/फ़्रूट स्‍टॉल, बार्बर शॉप आदि‍ जैसी छोटी दुकानों की स्‍थापना के लि‍ए पीडब्ल्यूडी'ज. हेतु स्‍थान आबंटि‍त कर सकते हैं।

3. आप पीडब्ल्यूडी'ज. के कि‍सी समूह के लि‍ए साइकि‍ल/वाहन स्‍टैंड बना सकते हैं, जो उन्‍हें समाज का उपार्जन सदस्‍य बना देंगे।

4. आपके द्वारा नि‍र्मि‍त दुकानें, प्राथमि‍कता के आधार पर और रि‍यायती दरों पर पीडब्ल्यूडी'ज. को आबंटि‍त की जा सकती हैं। (पीडब्ल्‍यूडी. अधि‍नि‍यम, 1995, धारा-43). 

5. आप सुनि‍श्चि‍त कर सकते हैं कि मनोरंजक स्‍थान जैसे कि‍ सि‍नेमा हॉल, पार्क, थि‍एटर, संग्रहालय, टाउन हॉल, समुद्र तट, वाणज्‍यि‍क प्रति‍ष्ठान, सरकारी कार्यालय, सार्वजनि‍क इमारतें, नगरपालि‍का वि‍द्यालय, अस्‍पताल, शौचालय, पानी पीने के स्‍थान, बस स्‍टैंड इत्‍यादि‍ पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए पहुंच योग्‍य होते हों। (पीडब्ल्‍यूडी. धारा 1995 की धारा 44, 45, 46)।
6. उड़ीसा की सरकार बस रि‍यायत पास और नगरीय पीडब्ल्यूडी'ज. हेतु वि‍कलांगता पेंशन की मंजूरी और वि‍तरण को जारी करने के लि‍ए अधि‍कृत है। कृपया सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ वि‍कलांगता पेंशन पीडब्ल्यूडी'ज. के सबसे योग्‍य एवं अ.लाभार्थी को मि‍ल, बस रि‍यायत पास पीडब्ल्यूडी'ज. के सभी योग्‍य व्‍यक्ति‍यों को सुलभ प्रकार से जारी कि‍ए जाते हैं।

छ. जि‍ला प्रबंधक - ओएसएफडीसीओ / परि‍योजना व्‍यवस्‍थापक - आईटीडीए/कल्‍याण अधि‍कारी
1. उड़ीसा अनु.जा./अनु.जन.जा में बहुत बड़ी जनसंख्‍या है। प्रत्‍यक्ष रूप से, बहुत से पीडब्ल्यूडी'ज. भी ऐसे हैं जो अनु.जा./अनु.जन.जा सम्‍प्रदाय से संबंध रखते हैं। आप प्राथमि‍कता आधार पर इन पीडब्ल्यूडी'ज. के पर्याप्त लाभ को वि‍स्‍तृत कर सकते हैं, जो अनु.जा./अनु.जन.जा के लि‍ए क्रेडि‍ट एवं अन्‍य योजनाओं से संबंधि‍त है और जि‍से आपके द्वारा लागू/नि‍रीक्षण कि‍या गया है। 
2. अनु.जा./अनु.जन.जा — पीडब्ल्यूडी'ज. की मुख्‍य धारा में व्‍यावसायि‍क प्रशि‍क्षण, स्‍व-नि‍योजन के लि‍ए लोन, आवास नि‍र्माण के लि‍ए सहायता मदद करेंगे। इसलि‍ए वि‍स्‍तृत प्राथमि‍कता, मौजूदा योजनाओं द्वारा प्रशि‍क्षण, स्‍वनि‍योजन एवं रोजगार के लि‍ए मदद करती हैं।  

3. वि‍द्यालय एवं छात्रावास में दाखि‍ला दि‍लवाएं (निवास/आश्रम एवं गैर निवास वि‍द्यालय), उनकी छात्रवृत्ति‍ और अन्‍य शैक्षि‍क सुवि‍धाओं के लि‍ए ध्‍यान दें, जो अनु.जा./अनु.जन.जा — पीडब्ल्यूडी'ज. के शि‍क्षा स्‍तर की प्रोन्‍नति‍ में काफी हद तक सहयोग देगी। अपने संसाधनों का प्रयोग अनु.जा./अनु.जन.जा — पीडब्ल्यूडी'ज. की बेहतर शि‍क्षा के लि‍ए करें।

4. पीडब्ल्यूडी'ज. (वि‍कलांगता/जाति‍/लिंग-अनुसार) का डेटा-आधार प्रबंधि‍त करें, क्योंकि‍ अब इसकी समीक्षा स्‍थानीय/जि‍ला/राज्‍य और राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी।
ज.  सी.डी.पी.ओ'ज / आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक/ सीईओ'ज / आईपीओ'ज /

वीएलडब्‍ल्‍यू'ज / आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता
आप खंड/ग्राम स्‍तर के अधि‍कारी हैं, जो कल्‍याण/वि‍कास की देखभाल करते हैं, जि‍समें व्‍यापक आई.सी.डी.एस. नेटवर्क द्वारा बचाव, प्रारंभि‍क पहचान, हस्‍तक्षेप और बच्‍चों तथा महि‍लाओं की पूर्व वि‍द्यालय शिक्षा शामि‍ल होती है। आप नि‍म्‍नलि‍खि‍त तरीकों से मुख्‍य भूमि‍का अदा कर सकते हैं: 
1. सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ प्रत्‍येक सीएचजी में कम-से-कम एक वि‍कलांग महि‍ला (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) हो। आप मौजूदा समूहों में डब्ल्यूडब्ल्यूडी को सूचीबद्ध करें, जि‍समें शेष समूहों में डब्ल्यूडब्ल्यूडी शामि‍ल हों और यदि‍ संभव हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूडी का वि‍शि‍ष्ट सीएचजी नि‍र्मि‍त करें। उपयुक्त स्‍वनि‍योजन उपक्रम पहचानें और उन्‍हें उचि‍त योजनाओं में संचारि‍त करें।
2. सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ आईसीडीएस नेटवर्क वि‍कलांगता की जागरुकता, बचाव और प्रारंभि‍क पहचान में प्रभावकारी ढ़ंग से लगा हुआ है और तत्‍पश्चात् क्षति‍ के प्रभाव को कम करने के लि‍ए उचि‍त परामर्श उपलब्‍ध है।

3. सुनि‍श्चत करें कि‍ सभी पीडब्ल्यूडी'ज. को बालवाड़ी लाया गया है जो समाज की मुख्‍य धारा में पीडब्ल्यूडी'ज. के प्रारंभि‍क एकीकरण को आश्वस्‍त करता है।
4. आपको ऋण की वसूली में वि‍त्तीय संस्‍थानों की मदद करनी चाहि‍ए और पीडब्ल्यूडी'ज. को समय पर भुगतान अदा करने के बारे में दि‍शा-नि‍र्देश देने चाहि‍ए, जि‍ससे पीडब्ल्यूडी'ज. की छवि‍ सुधरेगी और अधि‍क पीडब्ल्यूडी'ज. ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
झ. जि‍ला रोजगार अधि‍कारी

रोजगार कार्यालय की परम्‍परागत गति‍वि‍धि‍यां पंजीकरण, रोजगार दि‍लाना, व्‍यावसायि‍क नि‍र्देशन और श्रम बाज़ार जानकारी का संग्रहण तथा प्रचार करना है। स्‍थान नि‍योजन कार्य को वेतनभोगी नौकरी तक सीमि‍त कि‍या गया है। 

सरकारी रोजगार सि‍कुड़ते जा रहे हैं। पंजीकरण और नि‍वेदन भी घटते जा रहे हैं, क्‍योंकि‍ भर्ती नीति‍यों में बदलाव होता जा रहा है। “राज्‍य रोजगार नीति‍-2005” (उड़ीसा) के अनुसार, आपको जि‍ला स्‍तर के रोजगार मि‍शन के परि‍योजना नि‍र्देशक और जि‍ला स्‍तर पर स्‍व-नि‍योजन कार्यक्रमों के क्रि‍यान्‍वयन और नि‍रीक्षण के लि‍ए जि‍ला स्‍तर समि‍ति‍ के संयोजक सदस्‍य के रूप में नामि‍त कि‍या गया है। पीडब्ल्यूडी'ज. के नि‍यत शेयर सुनि‍श्चि‍त करें। इससे आप अपनी भूमि‍का को उपयुक्त प्रकार से फि‍र से संगठि‍त करते हैं।
1. अपने जि‍ले के पीडब्ल्यूडी'ज. के डेटा-आधार को प्रबंधि‍त करें, उन्‍हें उपयुक्त लाभकारी व्‍यवसायों या अर्जन गति‍वि‍धि‍यों में संचारि‍त करें। यह तभी संभव होता है जब आपकी अच्‍छी नेटवर्किंग, घनि‍ष्ठ समन्‍वय और आपके जि‍ले के जीओ/ एनजीओ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हों। पीडब्ल्यूडी'ज. को रोजगार, स्‍वनि‍योजन, व्‍यावसायि‍क प्रशि‍क्षण इत्‍यादि‍ की वि‍शि‍ष्ट और संयुक्त योजनाओं के बारे में सूचि‍त करें।  

2. सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ सरकारी कार्यालय/सार्वजनि‍क क्षेत्रों के उपक्रम और स्‍थानीय नि‍काय आरक्षि‍त रि‍क्ति‍ के लि‍ए आपको सूचि‍त करें, क्‍योंकि‍ यह अनि‍वार्य है। नि‍योक्ता को अवश्‍य ही डीपीईआर-I/ ईआर-I एवं डीपीईआर-II/ईआर-II में रि‍र्टन जमा करवाना चाहि‍ए।

3. आवधि‍क उद्यमि‍ता वि‍कास कार्यक्रम, पूर्व भर्ती प्रशि‍क्षण कार्यक्रम (ईडीपी/पीआरटी), कैरि‍यर परामर्श एवं व्‍यस्‍क पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए एवेन्‍यू मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजि‍त करें।  

4. पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए उपलब्‍ध योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में स्‍थानीय भाषा में सूचना बोर्ड बनाएं और प्रदर्शि‍त करें।
5. आप पीएमआरवाई के जि‍ला स्‍तर समि‍ति में हैं। कृपया सुनि‍श्चि‍त करें कि कम-से-कम पीडब्ल्यूडी'ज. के 3% का चयन कि‍या जाए और पीएमआरवाई ऋण तथा भुगतान के लि‍ए उनकी सि‍फ़ारि‍श की जाए।  

6. पीडब्ल्यूडी'ज. सहि‍त प्रत्‍येक और हर पंजीकृत सरकारी नौकरी की आकांक्षा करता है। आप वर्तमान रोजगार परि‍दृश्‍य के बारे में संक्षि‍प्त वि‍वरण देते हैं और उन्‍हें स्‍व-नि‍योजन के लि‍ए प्रेरि‍त भी करते हैं, स्‍वनि‍योजन उपक्रमों में चयन के लि‍ए उन्‍हें मार्गनि‍र्देश देते हैं और ऋण योजना के बारे में सवि‍स्‍तार बताते हैं, जो उनकी दस्‍तावेज़ीकरण एवं ऋण प्रपत्र/आवेदन भरने में मदद करता है। 

ञ. अध्‍यक्ष-खंड पंचायत समि‍ति‍
खंड वि‍कास अधि‍कारी

80% के आस-पास वि‍कलांग व्‍यक्ति‍ ग्रामीण पृष्ठभूमि‍ से संबंधि‍त हैं और उनमें से बहुत से गरीब हैं। आप उनकी सही मायनों में मदद कर सकने के लि‍ए एकदम सही व्‍यक्ति‍ हैं। अनि‍वार्य और नैति‍क उत्तरदायि‍त्‍व के भाग के रूप में, आप कोई ऐसी क्रि‍यावि‍धि‍ प्रस्‍तुत कर सकते हैं जो ग्रामीण पीडब्ल्यूडी'ज. को मि‍लने वाले नि‍यत शेयर हेतु अनि‍वार्य हो। आपके द्वारा नि‍म्‍न कुछ निर्दि‍ष्ट कार्य कि‍ए जा सकते हैं:
‍ 
1. सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ सभी गरीबी उन्‍मूलन कार्यक्रमों (एसजीएसवाई, आईएवाई, एसजीआरवाई आदि‍) के अंतर्गत 3% का आरक्षण व्‍यावहारि‍क रूप में पीडब्ल्यूडी'ज. को दि‍या जाए, क्‍योंकि‍ यह अनि‍वार्य है (पीडब्ल्‍यूडी. अधि‍नि‍यम, 1995 की धारा-40)। इसके लि‍ए अधि‍कारि‍यों का आवधि‍क संवेदीकरण, निकट प्रबंधन और समन्‍वय की आवश्‍यकता है। यदि‍ आईएवाई के अंतर्गत आवास आबंटन पीडब्ल्यूडी'ज. को दि‍या जाता है, तो वह उनकी समस्‍या को कम करेगा और यह आत्‍मवि‍श्वास तथा बेहतर जीवन की समझ का नि‍र्माण करेगा।

2. पीआरआई सदस्‍यों को रि‍यायतों, सुवि‍धाओं और वि‍कलांग के अधि‍कारों, वि‍भि‍न्‍न कानूनों/वि‍धि‍ के तहत गारंटी के बारे में संवेदनशील बनाएं। पीआरआई सदस्‍य अपने क्षेत्र में जागरुकता पैदा कर सकते हैं। आप अपने द्वारा क्रि‍यान्‍वि‍त होने वाले संयुक्त एवं वि‍शि‍ष्ट योजनओं/कार्यक्रमों को स्‍थानीय भाषा में सूचना बोर्ड पर प्रदर्शि‍त कर सकते हैं। 
3. उड़ीसा सरकार के नि‍र्देशों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी'ज. के लि‍ए बस कि‍राया रि‍यायत पास, आपके कार्यालय द्वारा जारी कि‍या जाएगा, अत: सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ प्रत्‍येक पीडब्ल्यूडी'ज. को जि‍सको बस पास की आवश्‍यकता है, उसे आसानी से यह सुलभ हो।
4. कोई ऐसी क्रि‍यावि‍धि‍ का नि‍र्माण यह सुनि‍श्चि‍त करने के लि‍ए करें कि‍ भारतीय नागरि‍क के रूप में योग्‍य पीडब्ल्यूडी'ज. को पर्याप्त लाभ मि‍लें, उन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत भी जि‍नमें पीडब्ल्यूडी'ज. का आरक्षण मौजूद नहीं है। 

ट. जिला एवं खंड व्‍यवस्‍थापक द्वारा निभाई जा सकने वाली सामान्‍य भूमिका

पीडब्ल्यूडी'ज. के पुनर्वास कार्य को तीव्र करने के लिए सामान्‍य भूमिका को किसी भी जिला/खंड व्‍यवस्‍थापक अधिकारी द्वारा निभाया जा सकता है। 
1. आपके द्वारा क्रियान्‍वित और निरीक्षण की गई सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में, भारतीय नागरिक के रूप में पीडब्ल्यूडी'ज. के बराबर सुअवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण योगदान को सुनिश्चित करें। (पीडब्ल्‍यूडी. अधिनियम, 1995.)  

2.  सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय की इमारत और अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं, जैसे शौचालय, प्रतीक्षा /लॉबी, पानी पीने के स्‍थान इत्‍यादि रैंप, हैंड रेलिंग, श्रवण योग्‍य संकेत, लिखित सूचना सहित पीडब्ल्यूडी'ज. के लिए पहुंच योग्‍य है। प्रवेश द्वार के नज़दीक पार्किंग को निश्चित किया गया हो। (पीडब्ल्‍यूडी. अधिनियम, 1995 की धारा-46)।  
3. पीडब्ल्‍यूडी. लाभार्थियों का अलग डेटा (विकलांगता/लिंग/जाति अनुसार) प्रबंधित करें। आप इस डेटा की आवश्‍यकता पड़ने पर परियोजना बना सकते हैं, क्‍योंकि इसकी समय-समय पर स्‍थानीय/खंड/जिला/राज्‍य और राष्ट्रीय स्‍तर पर समीक्षा/निरीक्षण किया जाएगा।
4. विभिन्‍न योजनाओं के अंतर्गत नियमित अंतराल पर पीडब्ल्यूडी'ज. की प्रगति/ कठिनाईयों से संबंधित समीक्षा करने के लिए, संयुक्त या विशिष्ट समीक्षा बैठकों को संगठित करें।


5. पीडब्ल्यूडी'ज. को ध्‍यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनें, अपनी सीमाओं के भीतर न्‍यूनतम मानव शिष्टाचार दिखाएं। उन्‍हें उपयुक्त व्‍यक्ति/कार्यालय/एजेंसी के लिए मार्गदर्शित और संदर्भित करें।
6. अपनी योजनाओं के बारे में स्‍थानीय भाषाओं में सूचना बोर्ड बनाएं और इसे अपने कार्यालय के उपयुक्त स्‍थान पर प्रदर्शित करें।
7. योजनाएं/कार्यक्रम बनाते समय, पीडब्ल्यूडी'ज. की जनसंख्‍या को ध्‍यान में रखें और ऐसी क्रियाविधि का निर्माण करें जिससे पर्याप्त लाभ योग्‍य पीडब्ल्यूडी'ज. को मिलें।
8. जब भी और जहाँ भी संभव हो, अपने संस्‍थापन (स्‍थायी, अस्‍थायी, सामयिक, समयानुकूल, एनएमआर, छोटे-मोटे कार्य, गृह आधारित कार्य इत्‍यादि) में रोजगार प्रदान करें।
9. पीडब्ल्यूडी'ज. से संबधित सरकारी ओ.एम/अधिसूचनाएं/निर्देश योजनाएं आदि की कोई गार्ड फ़ाइल प्रबंधित करें और किसी ऐसे अधिकारी को मनोनीत करें जो अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त इस कार्य को भी देखेगा। 
10. अपने अधीनस्‍थ को संवेदनशील बनाएं, उन्‍हें पीडब्ल्यूडी'ज. से संबधित सरकारी कार्यक्रमों/नीतियों के बारे में जागरुक बनाएं और उन्‍हें सबसे संभव तरीके से पीडब्ल्यूडी'ज. के साथ व्‍यवहार करने के लिए दिशानिर्देश दें।
11. इस मामले को बढ़ावा देने के लिए, आप पीडब्ल्यूडी'ज. उद्यमियों द्वारा निर्मित/बेचे गए उत्‍पादों/चीजों को ख़रीद सकते हैं। 
	फोटो



छोटा सामुदायिक योगदान खुशियां लाने में बड़ा बदलाव लाता है।
बहरी-गूंगी लड़कियों (25-9-05) के लिए, वीआरसी ने श्रीमान सतीश गर्ग, एम.डी. कैप्‍टन फोर्ड द्वारा सिलाई मशीनों की व्‍यवस्‍था की गई।
दाएं से बाएं:  (1) श्री. बी.के. परीदा, सी.ई., ओएडी, (2) श्री. सी.आर. प्रधान,

सीएमडी, नाल्‍को, (3) श्री. देबाशीश नायक, मंत्री, आईएंडपीआर, (4) श्रीमती. शाहने,

अध्यन, भारत सहायता, (5) श्री. आर.के. शर्मा, आर.ओ., वीआरसी, भुवनेश्वर।
अध्याय-22
अन्य छूटों / कार्यक्रमों / विधियों पर का सिंहत्वलोकन
विधिक अधिनियमन: 
विकलांग वाले व्यक्ति अधिनियम 1995 के अधिनियमन के उपरांत अपंग व्यक्तियों के लिए समान अवसर उनके अधिकारों की रक्षा तथा उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना केन्द्रीय एवं राज्य सरकार दोनों का अनिवार्य उत्तरदायित्व बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अधिनियम में – पुनर्वास के दोनों पहलू- निवारक एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था है। यह अधिनियम 14 अध्यायों और 74 धाराओं में उल्लिखित है। जिसमें केंद्रीय/राज्य समन्वय तथा कार्यपालक समितियां रोकथाम तथा शीघ्र पता लगाना, शिक्षा, रोजगार सकारात्मक कार्रवाई, निष्पक्षता, अनुसंधान एवं मानवशक्ति विकास, संस्थाओं को मान्यता, गंभीर नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए संस्थाएं, अपंगता/विकलांगता वाले व्यक्तियों सम्बंधी मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त की नियुक्ति एवं कर्तव्य सामाजिक सुरक्षा आदि आते हैं। 
आत्म विमोह प्रमस्तिष्क घात, मानसिक रुप से मंद बुद्वि एवं नाना प्रकार की अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कानून राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 हैं। इस न्यास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं (क) विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान, जिन्हें किसी प्रकार का पारिवारिक सहयोग नहीं है और उनके माता पिता या अभिभावकों की मृत्यु होने की स्थिति में देखभाल तथा रक्षा के लिए उपायों को बढ़ावा देना। (ख) विकलांगता वाले व्यक्तियों को अपने परिवारों के भीतर रहने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए सुविधाएं सुदृढ् करना। (ग) विकलांगता वाले व्यक्ति जिस समुदाय में रहते हैं या जुड़े है उन्हें यथासभंव सशक्त बनाना; (घ) उन्हें समान अवसरों की प्राप्ति, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण भागीदारी सुगम बनाना।
भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 22 जून 1993 से प्रभावी है। इस अधिनियम का मूलभूत उद्देश्य भारतीय पुनर्वास परिषद् को अपने कर्तव्यों का सार्थकता से निर्वहन करने के लिए उसे सांविधिक शक्ति प्रदान करना है। भारतीय पुनर्वास परिषद व्यवसायियों/कार्मिकों के प्रशिक्षण की शिक्षा और पुनर्वास तथा उनके नामों के पंजीकरण को विनियमित करती है और नीति सम्बंधी मानदण्ड निर्धारित करती है। 
छूट/शिथिलताएं/आरक्षण 
1. परिवहन एवं भाड़ा छूट
विधिक उपलब्ध: विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 44 एवं 45 में परिवहन क्षेत्र में व्याप्त पक्षपात रोकने के लिए अनेक प्रावधान उपलब्ध हैं।
धारा 44: परिवहन क्षेत्र की संस्थापना, विकलांगता वाले व्यक्तियों के हितों के लिए अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास के भीतर विशेष उपाय करती है- (क) रेलगाड़ी के कम्पार्टमेंट, बसों, जलयानों तथा वायुयानों में इस प्रकार की व्यवस्था अपनाती है कि ऐसे व्यक्तियों की सुगमता से पहुंच हो सकें (ख) रेल कम्पार्टमेंट, जलयानों, वायुयानों में तथा प्रतीक्षालय में इस प्रकार की व्यवस्था अपनाती है कि व्हीलचेयर प्रयोक्ता इनका सुविधापूर्वक प्रयोग कर सकें। 
धारा 45: उपयुक्त सरकारें एवं स्थानीय प्राधिकरण अपनी आर्थिक समर्थता एवं विकास की सीमाओं के भीतर व्यवस्था करेगी (क) दृष्टिहीन व्यक्तियों के हितों के लिए सार्वजनिक सड़कों की लालबत्ती पर सुनाई देने वाले संकेतों को लगाना (ख) व्हीलचेयर प्रयोक्तता की सुगम पहुंच के लिए खंडों पर बनाए जाने वाले नियंत्रण अवरोध एवं ढलान बनाना, (ग) दृष्टिहीनों तथा न्यून दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए जैबरा चौराहे के तल पर उभरे हुए स्थान; (घ) दृष्टिहीनों तथा न्यून दृष्टिवाले व्यक्तियों के लिए रेलवे प्लेटफार्मो के किनारों के ऊपर उभरे स्थान बनाना; (ड) अपंगता के उपयुक्त चिंहों का निर्माण (च) उपयुक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत
(i) रेलभाड़ों में छूट

अपंगता/विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा उनके मार्ग सहायको, दोनों को रेलभाड़ा में छूट दी जाती है दृष्टिहीनों, एमआर तथा शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को रेलभाड़ा में 75% छूट, मूक बधिर व्यक्तियों को रेलभाड़ा में 50% छूट, साधारण श्रेणी श्यनयान, वातानुकूलित यान थरीटियर, एसी चेयरकार, साधारण प्रथम श्रेणी में दी जाती है। 2001 से एसी प्रथम श्रेणी तथा एसी द्वितीय श्रेणी में यह छूट उपलब्ध है। सीज़न टिकटों के भाड़े में हुए प्रतिशत छूट दी जाती है। राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस के भाड़े मे छूट नहीं है।
(ii) वायुयान भाड़े में छूट
जिन विकलांग / अपंग व्यक्तियों में 80% या अधिक अपंगता है, उन्हें घरेलू उड़ानों के भाड़े में 50 प्रतिशत की छूट इण्डियन एयर लाइंस द्वारा दी जाती है। यदि किसी को पूरे भाड़े का भुगतान करना पड़ता है। तो पीडब्ल्यूडी'ज के मार्ग सहायक को छूट मिलेगी, कमजोर मांसपेशियों वाले व्यक्ति को बैसाखी, ब्रेसेसे या कोई अन्य उपकरण को नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है।
(iii) बस भाड़े में छूट:
राज्य/संघ शासित राज्यों की सरकारें विकलांगता वाले व्यक्तियों को बस भाड़े में छूट देती है। छूट की सीमा और पात्रता मानदण्ड एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न-भिन्न हैं। उड़ीसा सरकार ने 40-50% विकलांगता वाले व्यक्तियों को 50% बस भाड़े में छूट की अनुमति दी है। 51% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भाड़े में 100% की छूट तथा विकलांगता वाले व्यक्ति के मार्ग सहायक को 50% की छूट की अनुमति दी है। 
2. यंत्र एवं उपकरण:
विधिक उपलब्ध
· विकलांगता वाले व्यक्तियों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा योजना बनाएगी (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 42) 
· उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण सहायक उपकरणों के विकास क्षेत्र के साथ शोध को बढ़ावा तथा समर्थन देगी (जिसमें उनके मनोवैज्ञानिक – सामाजिक पहलू शामिल हैं) – विक्लांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 48. 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एडीआईपी योजना के अंतर्गत अपंग व्यक्तियों को रियायती दरों पर सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराता है। जिन की पारिवारिक आय 5000 रुपये प्रतिमाह से कम है, उन्हें 100% राजकीय आर्थिक सहायता और जिन की पारिवारिक आय 5000/- 8000 तक है उन्हें 50% राजकीय आर्थिक सहायता।
3 शैक्षिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम
विधिक उपलब्ध

विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धारा 26 से 31 और 39 में अपंग/ विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अनेक उपबंध है, जो निम्न प्रकार है:
धारा 26:उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्रधिकरण सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अपंग/विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा एवं उपयुक्त वातावरण/पर्यावरण, उपलब्ध हो  अपंग/विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश को बढ़ावा दिया जाए जो सरकारी तथा निजी क्षेत्र में विशेष विद्यालयों की स्थापना अंपग/विकलांग बच्चों के विशेष विद्यालय में का सामाजिक प्रशिक्षण की सुविधा हो।
धारा 27: उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण, 16 वर्ष तथा अधिक की आयु समूह में व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करने के लिए, अंशकालिक कक्षाओं के संचालन के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, मुक्त विद्यालय/विश्वविद्यालय से शिक्षा, निःशुल्क विशेष पुस्तकें एवं शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना से द्वारा योजनाएं बनाएंगे। 
धारा 28: उपयुक्त सरकार नए सहायक उपकरणों, अध्यापन यंत्रो के अभिकल्पन एवं विकास के लिए शोध सूत्रपात करेगी।
धारा 29: उपयुक्त सरकार अपंग/निःशक्त बच्चों की प्रशिक्षित मानवशक्ति के विकास हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना करेगी।
धारा 30 : पूर्वोक्त उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा व्यापक शिक्षा योजना तैयार करेगी जो (क) अपंग बच्चों के माता-पिता को अपने अपंग/विकलांग बच्चो को विद्यालयों में भेजने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए परिवहन सुविधाएं या वैकल्पिक वित्तीय प्रोत्साहन देगी;(ख) व्यावसायिक तथा प्रोफेशनल प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं से नियम सम्बधी बाधाएं दूर करने; (ग) पुस्तके, वर्दी और अन्य सामग्री की पूर्ति; (घ) छात्रवृत्ति देना; (ड़) माता-पिता की शिकायतें दूर करने के लिए उपयुक्त मंच की स्थापना, उनके अपंग बच्चों की नौकरी सम्बधी; (च) नेत्रहीन विद्यार्थी और न्यून दृष्टि वाले विद्यार्थी के हित के लिए पूर्णतः गणितीय प्रश्नावली लोप करने के लिए परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त सुधार करेगी;(छ) मूक बधिर विद्यार्थियों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम की पुनःसरचना ताकि उन्हें अपने पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में केवल एक ही भाषा लेने की सुविधा हो सके।
धारा 31: सभी शैक्षिक संस्थान अन्ध विद्यार्थीयों और न्यून दृष्टि वाले विद्यार्थीयों को लिपिक उपलब्ध कराएंगे या उपलब्ध करवाएंगे।
विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 39 में व्यवस्था है कि सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे सभी सरकारी शैक्षिक संस्थान एवं अन्य शैक्षिक संस्थान अपंग व्यक्तियों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित करेंगे। तदनुसार शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, शिक्षुता प्रशिक्षण तथा उच्च शिक्षा में स्थानों का 3 प्रतिशति आरक्षण अपंग/विकलांग व्यक्तियों को दिया जाता है।
· भारत सरकार 1000रु. प्रतिमाह की छात्रवृति तथा 1200रु. प्रतिवर्ष का शिक्षण शुल्क उपलब्ध कराती है उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो भी इनमें से कम हो।
· देशभर के चुने हुए 50 पोलिटेकनिक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रशिक्षक मानव संसाधन विकास योजना के अन्तर्गत अपंग व्यक्तियों को निःशुल्क दे प्रशिक्षण रहे हैं (तीन वर्षीय और अल्पकालिक इंजिनियरिंग डिप्लोमा, 3-6 माह के व्यावसायिक/कौशल विकास प्रशिक्षण) अपंग व्यक्तियों को छात्रवृति, यात्रा भत्ता, पुस्तकें एवं वर्दी भत्ता, टूल/किट/मार्गदर्शी मध्यान्ह भोजनभत्ता तथा निःशुल्क छात्रावास सुविधाएं दी जाती है।
· राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र अपंग विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक और व्यावसायिक/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां देते हैं। उड़ीसा शासन 100 रुपये प्रति माह से 190रु. प्रतिमाह की छात्रवृति प्रदान करती है।
· 100% शिक्षा/भर्ती के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अपंग व्यक्तियों के लिए विशेष संघटक (1200रु. प्रतिवर्ष प्रति अपंग व्यक्ति) है। 
· सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा वितपोषित अपंग व्यक्तियों की गंभीर एवं दुर्बोध श्रेणियों के लिए विशेष विद्यालय है।
· अपंग व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण (आईटीआई पोलिटेकनिक शिक्षुता प्रशिक्षण सीटी/बीएड आदि) प्रोफेस व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इंजिनियरी, चिकित्सा, एमसीए, एमबीए इत्यादि) में 3% सीटें आरक्षित की गई हैं।
· परीक्षाओं में अन्ध विद्यार्थियों के उत्तर लिखने के लिए उन्हें राइटर रखने की अनुमति है इसी प्रकार की सुविधाएं कमजोर अंग वालों को दी गई हैं, जो लिखने में असमर्थ हैं।
· अंपगों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना के अन्तर्गत पुस्तकें, वर्दी, दृष्टिहीन व्यक्तियों को रीडर भत्ता, लोकोमोटर विद्यार्थियों  को परिवहन भत्ता जैसी अनेक प्रकार की सुविधाए दी जाती हैं।
4. रोजगार
विधिक उपबन्धः 
विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 32 से 38 तथा धारा41, 48(घ) तथा 48(़ड़) में पदों की पहचान के आरक्षण, किसी संस्थान के अभिलेख के निरीक्षण करने की शक्ति, अग्रेषिण, अन्तर परिवर्तन नियोक्ता द्वारा अभिलेख का रखरखाव, रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने सम्बधी अनेक विधिक उपबन्ध हैं।
धारा 33: प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक संस्थान में रिक्तियों का ऐसा प्रतिशत नियत करेगी जो अपंग व्यक्ति या अपंग व्यक्तियो की श्रेणियों के लिए 3% से कम न हों । जिसमें से प्रत्येक के लिए 1% अन्धता या न्यून दृष्टि से ग्रस्त या सुनने में निःशक्त तथा दुर्बल मांस पेंशियों वाले अपंग या प्रमस्तिषकीय पक्षाघात से पीड़त व्यक्तियों के लिए होगा।
धारा 35: लिखित में विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी संस्थापना के किसी सम्बद्ध अभिलेख या प्रत्येक को देखने का अधिकार होगा और वह उसमें किसी उपयुक्त समय में प्रवेश कर सकता है जहां वह विश्वास करता है कि ऐसा अभिलेख या प्रलेख होगा, और समबद्ध अभिलेख या प्रलेख की प्रतियों की जांच कर सकता है या प्रतियां ले सकता है या कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई आवश्यक प्रश्न पूछ सकता है।
धारा 36 यदि धारा 33 के अन्तर्गत कोई रिक्ति भरी नहीं जा सकेगी तो तीन भर्ती वर्षो के लिए अग्रेषित होगी। यदि विकलांगता वाले व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलता है तो इन तीन श्रेणियों के बीच पारस्पारिक परिवर्तन भी अनुमत होगा।
धारा 37  प्रत्येक नियोक्ता अपनी संस्थापना में नियुक्त पीडब्ल्यूडी'ज निशक्त व्यक्ति से सम्बन्धित ऐसा अभिलेख ऐसे रूप तथा ऐसे तरीके से बनाएगा, जो उपयुक्त सरकार द्वारा यथा निर्धारित हो। उपयुक्त सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अभिलेख निरीक्षणार्थ खुला रहेगा।
धारा 38  उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण विकलांगता/ अपंगता वाले व्यक्तियों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना से योजनाएं तैयार कराएंगे और ऐसी योजनाओं में यह व्यवस्था हो सकती है-(क) विकलांग व्यक्तियों का प्रशिक्षण एवं कल्याण; (ख) आयु सीमा में छूट (ग) रोजगार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का विनियमन तथा गैर विकलांगता वाले वातावरण का सृजन (घ) योजना आदि के संचालन के प्रति उत्तरदायी प्राधिकरण का गठन करना।
धारा 41   उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास को सीमा के भीतर सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्यबल का कम से कम 5% अपंगता/विकलांगता वाले व्यक्ति से बना हो।
धारा48  उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण निम्नलिखित क्षेत्रों के साथ-साथ शोध को बढ़ावा, समर्थन देंगेः-
(घ) नौकरी/कार्य की पहचान
(ड़) कार्यालयों तथा कारखानों में स्थल पर सुधार 
केन्द्रीय सरकार रोजगार: 
· केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत समूह 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' की नियुक्ति में सीधी भर्ती से भरे पदों/सेवाओं में 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को दिया गया है (10% प्रत्येक, दृष्टिहीनों या न्यून दृष्टि, सुनने में असमर्थ, लोकोमोटर या प्रमस्तिष्क घात वाले) आरक्षण।
· विकलांग व्यक्तियों की तीन श्रेणियों के बीच पारस्पारिक परिवर्तन अनुमत है। विभागाध्यक्ष  इसे अनुमत करने के लिए सक्षम है। 
· यदि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जाती हैं, तो आरक्षण तीन भर्ती वर्षो के लिए अग्रेषित किया जाएगा। 
· पहचान किए गए और न पहचान किए गए दोनों प्रकार के पदों में हुई रिक्तियों के आधार पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में 3% रिक्त पदो की गणना की जाएगी, लेकिन ग्रुप 'ए' ग्रुप 'बी' के पहचान किए गए पदों में हुई रिक्तियों के आधार पर गणना की जाएगी।
· आकस्मिक कामगार को नियमित करते समय 3% सांविधिक आरक्षण विकलांग व्यक्तियों को दिया गया है।
· आयु सीमा में अधिकतम छूट निम्न प्रकार होगीः-
	
	अपंग व्यक्ति
	अज/अजजा-अपंग व्यक्ति
	अ.पि.वर्ग - अपंग व्यक्ति

	ग्रुप 'सी'/'डी' पद सेवाए
	10
	15
	13

	ग्रुप 'ए'/'बी' पद सेवाए
	05
	10
	08


· अपंग, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जो टाइप करने में असमर्थ होने के रूप में प्रमाणित हैं, उन्हें टाइपिंग योग्यता से छूट दी गई है।
· अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध चयन के मानक में छूट यथाविधिक परिवर्तनों सहित विकलांग व्यक्तियों पर लागू होगी।
· विकलांग व्यक्तियों को प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
· अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संपर्क अधिकारी, विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित विषयों के बारे में भी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
· प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी जिलों से आयोग/कर्मचारी चयन आयोग आदि को मांग पत्र भेजते समय एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण सम्बंधी नीति पर भी ध्यान रखा जाए।
· विकलांग/अपंग व्यक्तिओं की रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन पत्र निरपवाद आमंत्रित करते समय भर्ती अधिकारी को अपंग व्यक्तियों की उप श्रेणियों का और अनु जाति, अनु जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा सामान्य से सम्बन्धित विकलांग व्यक्तियों की अपंगता का उल्लेख करना चाहिए।
· विकलांग व्यक्ति, यदि अन्यथा पात्र एवं सुयोग्य है, तो वह अनुरक्षित पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं, यदि ऐसे पद विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान/चिन्हित किए गए हों।
· सभी नियुक्ति प्राधिकारी विशेष रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां सूचित करेंगे और अपने मांग पत्र की एक प्रति निकटवर्ती व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजेगें।
· जहां तक संभव हो, प्रशासनिक बाधाओं के अधीन अपंग/विकलांग कर्मचारी के संबंध में उनके मूलनिवास स्थान के निकट तैनाती की जा सकती है। उनके पैतृक स्थान या निकट स्थानान्तरण संबंधी अनुरोध को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
· सभी नियोक्ता विकलांग व्यक्तियों के लिए 100 पांइट वाले रोस्टर बनाएंगे।
· मोटे रूप से इसी प्रकार की सुविधाएं विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी जाती है।
राज्य सरकार रोजगारः
राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपंग व्यक्तियों को रोजगार में आरक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उड़ीसा शासन ने 3% आरक्षण (प्रत्येक के लिए 1%, अन्धता या न्यून दृष्टि के लिए, श्रव्य बाध्यता, लोकोमोटर या प्रमस्तिष्क धात) ग्रुप 'ख' राजपत्रित में दिया है जो विशेष रूप से राजपत्रित पद घोषित हैं। राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' पद/सेवाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया है जिसमें 1% आरक्षण अपंग महिलाओं के लिए निश्चित है। अपंग/विकलांग व्यक्तियों की तीन श्रेणियों में पारस्पारिक परिवर्तन अनुमत है।
यदि अपंगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद नहीं भरा जाता है तो तीन भर्ती वर्षो की अवधि तक पद को अग्रेषित करने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने समूह 'ग' तथा  'घ' पदों में अपंगता वाले व्यक्तियों की आयु सीमा में अधिकतम 10वर्ष की छूट की अनुमति दी है। नियोक्ता स्थानीय विशेष रोजगार/कार्यालय/कक्ष को डीपीईआर 1 में तिमाही रिपोर्ट और डीपीईआर 2 में द्धि वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5. स्वरोजगार
विधिक उपबन्ध:  
विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा40, 43(ख) एवं 43(च) में अपंग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार की से भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए विधिक प्रावधान/उपबन्ध हैं। ये उपबन्ध निम्नप्रकार हैः-
निर्धनता उन्मूलन योजना में आरक्षण:   
धारा 40: उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण अंपग/विकलांग व्यक्तियों के हितार्थ निर्धनता उन्मूलन योजना में कम से कम तीन प्रतिशत आरक्षण रखेंगे।
भूमि के आबंटन में प्राथमिकताः 
धारा43:   उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण रियायती दरों पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आबंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों के पक्ष में अधिसूचना द्वारा योजना बनाएंगेः-
उपधारा (ख) व्यापार की स्थापना
उपधारा (च) अपंग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना 
आरक्षण व छूटः 
· निर्धनता उन्मूलन योजनाओं, कार्यक्रमों (एसजीएसवाई, एसजीआरवाई, आईएवी इत्यादि केवीआईसी, केवीआईबी, एसजेएसआरवाई जैसी अन्य योजनाओं में अपंग व्यक्तियों को 3% आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजातियों या महिलाओं  से अंपग व्यक्ति एनएसएफडीसी और राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। निर्धन अपंग व्यक्ति डीआरआई योजना के अन्तर्गत भी ऋण ले सकता है।
· स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु एमआर व्यक्तियों के माता पिता की एसोसिएशन सहित पूर्ण अंपग क्षेत्र को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1997 में विशेष एनएचएफडीसी योजना चलाई गई है
· आयुसीमा में अधिकतम 10वर्ष की छूट पीएमआरवाई में उपलब्ध कराई गई है।
· पेट्रोलियम उत्पादों के डीलर/शिप आबटन में 7.5% आरक्षण निश्चित किया गया है
· बीएसएनएल. द्वारा एसटीडी/पीसीओ के आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
· अपंग व्यक्तियों का स्व सहयोग समूह केवल पांच अंपग सदस्यों से  बनाया जा सकता है और एसजीएस के अन्तर्गत राजकीय आर्थिक सहायता 50% तक या 1.25 लाख रु. जो भी कम हो अनुमत्त है। एनएचएफडीसी योजना के अन्तर्गत 25,000/-रु. तक माइक्रो वित्त प्रति सदस्य की दर पर उपलब्ध है। 
· उड़ीसा शासन ने सरकारी खुदरा दुकानों के आबंटन के लिए विकलांग व्यक्तियों को 10% आरक्षण उपलब्ध कराया है।
6. विकलांग/अपंग सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ 
कानूनी/विधिक उपबन्ध
विकलांग/निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 47(1)व 47(2), 48(ग), 67(1) व 67(2) में अपंग सरकारी कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा और समान अधिकारों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध हैं।
रैंक को हटाना या उसमें कटौती करना अनुमत नही हैः
धारा 47(1)- कोई भी संस्थापना किसी उस कर्मचारी के रैंक को नहीं हटाएगी या कटौती नहीं करेगी जो उसने अपने सेवाकाल में अर्जित किया हो।

शर्त यह है कि यदि कोई कर्मचारी अपंगता होने के उपरांत उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, जिस पद पर था, तो उसे किसी अन्य पद में परिवर्तित किया लगाया/जा सकता है, जिसका वेतनमान तथा सेवा लाभ वही हैं।

आगे शर्त यह है कि यदि किसी पद पर उस कर्मचारी को समायोजित करना संभव नहीं है, तो किसी उपयुक्त पद के उपलब्ध होने तक या उसके सेवानिवृति की आयु तक पहुंचने तक जो भी पहले हो। उसे अधिसंख्य/अतिरिक्त पद पर रखा जा सकेगा।
पदोन्नति के लिए मनाही नहीं होगी
धारा 47 (2)- किसी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर ही पदोन्नति के लिए मना नहीं किया जाएगा। शर्त यह है कि उपयुक्त सरकार किसी संस्थापना में किये गए कार्य के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन यदि ऐसी कोई शर्त है, तो किसी संस्थापना को इस धारा के उपबन्ध से मुक्त कर सकती है। 
सहायक उपकरणों के लिए शोध 
धारा 48(ग): उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण उनके मनोवैज्ञानिक सामाजिक पहलुओं सहित सहायक उपकरणों के क्षेत्र में विकास के साथ-साथ शोध को बढा़वा तथा समर्थन देंगे।
बीमा योजनाः
धारा 67(1): उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा अपंग विकलांग कर्मचारियों के लाभार्थ एक बीमा योजना तैयार करेगी।
वैकल्पिक सुरक्षा योजनाः
धारा67(2):  इस धारा में कुछ भी रहते हुए उपयुक्त सरकार अपने विकलांग/अपंग कर्मचारियों के लिए कोई बीमा योजना बनाने के स्थान पर कोई वैकल्पिक सुरक्षा योजना बनाएगी।
(1) क) पदोन्नति में आरक्षण
जब पदोन्नतियां की जा रही हो-
i. ग्रुप 'घ' (ड़ी) के भीतर 
ii. ग्रुप 'घ' से ग्रुप 'ग' में तथा
iii. ग्रुप 'ग' के भीतर तीन श्रेणियों के लिए चिन्हित पद पर 3% आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा (दृष्टिहीनों, मूक बधिर और अन्य विकलांगो के लिए 1-1%)
(2) मूल निवास स्थान के निकट तैनाती /स्थानान्तरण
केन्द्रीय सरकार के ग्रुप 'ग' (सी) तथा 'घ' (डी) के अपंग कर्मचारी, जो क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किये गए है जहां तक संभव हो, क्षेत्र में उनके मूल निवास स्थान के निकट प्रशासनिक बाधाओं न हों, तैनाती की जाए। उनके स्थानान्तरण के लिए या उनके मूल स्थान में स्थानान्तरण के लिए अनुरोध पत्र को भी प्राथमिकता दी जाए। 

यह अवसर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-02-2002 के काज्ञा. सं. एबी14017/16/2002 स्था.(नि.) ग्रुप 'ए' बी 'सी' व 'डी' के अपंग कर्मचारियों को भी दिया गया है।
(3) मंद बुद्धि बच्चों वाले गैर अपंग कर्मचारियो की तैनाती/स्थानान्तरण
मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों को औषधि, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जो सभी स्टेशनों/स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। मंत्रालयों/विभागों से प्रत्येक मामले के मेरिट के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान रखने के लिए अनुरोध किया गया है और जिन सरकारी कर्मचारियों के मंद बुद्धि बच्चे हैं, उनके द्वारा किये गए ऐसे अनुरोध पर अनुकूल कार्रवाई करे।
(4) क) अंपग बच्चों को पारिवारिक पेंशनः
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 54(6) के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी का/की पुत्र या पुत्री, जो किसी मानसिक विकार या अंपगता से या शारीरिक विकलांगता या अंपगता से ग्रस्त है, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन, पूर्वोक्त नियम में उल्लिखित कुछ शर्तो के अनुसार, देय होगी।
(4) ग) पति/पत्नी/विकलांग बच्चों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैः
मृतक पेंश्नभोगी/सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति को अपंग बच्चों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुमत्त हैं, जो पूर्ववर्ती द्वारा पेंश्न स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है ताकि ऐसे पारिवारिक पेंश्न के मामलों का निपटान कर सकें।
(5) परिवहन भत्ता
वित्त मंत्रालय के समसंध्यक का. ज्ञा. संख्या दिनांक 3.10.97 के अनुसार निर्धारित सामान्य दरों में दुगुनी दरों पर परिवहन भत्ता दृष्टिहीनों तथा शारीरिक रुप से विकलांगों को दिया जाए।
(6) साक्षात्कार के लिए यात्रा भत्ता:

साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अ.जा/अ.जन.जाति प्रत्याक्षियों के लिए यात्रा भत्ता जैसा कि स्वीकार्य है एवं/या विज्ञापित पदों समूह 'सी' एवं 'डी' के लिए लिखित नियुक्ति परीक्षा एवं विभागीय स्तर पर जो नियुक्ति की जानी है (जैसे कि यूपीएससी के माध्यम) के अलावा भी विकलांगों एवं भूतपूर्व सेना अधिकारियों के लिए भी समान वेतनमान पर स्वीकृत हैं। 
(7) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आवासीय निवासों का विवेका सम्मत आबंटन

नियमों के शिथिलीकरण में एसआर 317-बी-25, के प्रावधान के अधीन सरकार सेवारत कर्मचारियों को स्वास्थ्य के आधार पर सभी प्रकार के कुल 5% की सीमा के अधीन आवासीय अधिवासों का विवेकाधीन आबंटन कर सकती है। आबंटन कर्मचारियों या उनकी पत्नियों आश्रितों;बच्चों/अभिभावको जो टी.बी., कैंसर, हृदय रोगों, अंधापन या कम दृष्टि, दृष्टिक विकलांगता, संचरण संबंधी अक्षमता। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की स्थिति में किया जाएगा। 
(9) एलटीसी के लिए सहयोगी की अनुमति:

एक विकलांग सरकारी सेवक जो एलटीसी उपयोग कर रहा है के साथ एक सहयोगी की अनुमति है। 
(10) सर्वोत्तम कर्मचारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत सरकार एमएसजे एवं ई अक्षम 20 कर्मचारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। 4 पुरस्कार (प्रत्येक में से वीएच, एचएच, ओएच, एमआर) सर्वोत्तम कर्मचारियों को जो रु 25,000/ का नकद पुरस्कार, एक आमत्रंण एक प्रमाणपत्र एवं एक धातु मेडल दिए जाते हैं। 

इसके अतिरिक्त 16 पुरस्कार इन श्रेणियों में जो 15000 रु. का नकद पुरस्कार वहन करेगा के अतिरिक्त आमंत्रण, एक प्रमाणपत्र एवं एक धातु मेडल प्रत्येक दिए जाएंगे। पुरस्कार असक्षम महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि कोई पात्र महिला प्रार्थी नहीं मिलती या उनसे कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं होता, तो ये पुरस्कार पात्र चुने हुए पुरुष आवेदकों को प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को दिए जाते हैं। एमएसजेएवंई पुरुस्कृत को एसी-I/एसी -II दर्जें का किराया एवं नई दिल्ली में रहने ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा।  
11) दृष्टिहीन अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रावधान किया है कि विश्वविद्यालय को दृष्टिहीन अध्यापकों के लिए ब्रेलर, रिकार्ड का गई सामग्री खरीदने के लिए 3000/-, रीडर भत्ते के लिए वार्षिक प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए। इस खाते संबंधी व्यय विश्वविद्यालय की विकास योजना के अन्तर्गत पुस्तकें और पत्रिकाएं/उपकरण के लिए नियतन की गई राशि में से भी पूरा किया जा सकता है ताकि विश्वविद्यालय इस प्रकार के व्यय के लिए वि.अनु. आयोग से दावा कर सके। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय कुछ प्रावाधान कर सकते हैं।
7. अन्य कार्यक्रम तथा लाभः
· उन विकलांग व्यक्तियों के लिए आयकर की छूट (50,000रु. से 75000रु.) जिनमें क्रमशः साधारण/मध्यम तथा गंभीर निःशक्त है) धारा 80 यू के अन्तर्गत निःशक्त व्याक्तियों कर में छूट अनुमत्त है। यह राशि कर दाता की कुल आय से काटी जा सकेगी। इस प्रकार छूट विकलांग आश्रित के माता पिता/अभिभावकों (को धारा 80 डीडी) को अनुमत्त की गई है। यदि कुछ व्यय विकलांग आश्रित किसी व्याक्ति के उपचार/देखभाल/निर्वाह के लिए तथा/अथवा यह लाभ करदाता के विकलांग आश्रित को वार्षिक वृति या एक मुश्त राशि के भुगतान कराने के लिए इस संबंध में बनाई गई किसी योजना में जमा कराई गई कोई धनराशि या तो निःशक्त व्यक्ति या अभिभावक/माता पिता द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।
· नेत्रहीन के निवास फोन के मासिक भाड़े में 50 प्रतिशत छूट भारत संचार निगम द्वारा अनुमत्त की गई है।
· कस्टम में 50%तक या 65000रु. तक की छूट, जो भी इनमें से कम हो, निःशक्त व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त मदों पर अनुमत्त है। 
· भारत सरकार द्वारा तल परिवहन से ब्रेल साहित्य पत्र पर डाक शुल्क की छूट उपलब्ध कराई गई है।
· निर्धन विकलांग व्यक्ति को निःशक्त पेंशन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रो द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
· निःशक्ता पेंश्न की दर एवं पात्रता मादण्ड एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। उड़ीसा शासन निर्धन निःशक्त व्यक्तियों को 100रू. प्रतिमाह की दर पर निःशक्तता पेंश्न उपलब्ध कराती है।
· केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को निःशक्त व्यक्तियों, प्लेसमेण्ट अधिकारियों नियोक्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार भेट करती है।
· समय-समय पर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद समारोह आयोजित किए जाते है, जैसे दृष्टि हीनों के लिए क्रिकेट एबीआईएलवाईएमपीआईसीएस सीपी व एमआर आदि के लिए पैरा एबलिम्पक।
8. विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सरकारी संस्थाएं 
देशभर में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं मार्गदर्शन हेतु सेवाएं दी जा रही है जिनके लिए 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र 23 विशेष रोजगार केन्द्र, 6 राष्ट्रीय संस्थान (एनआईवीएच, एनआईओएच, एनआईएमएच, एनआईएचएच, आईपीएच और एनआईआरटीएआर)  और उनके क्षेत्रीय केन्द्र 11 जिला पुनर्वास केन्द्र, 130 जिला विकलांग व्यक्ति पुनर्वास केन्द्र, रीढ़ की हड्डी की चोट से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 04 क्षेत्रीय पुर्वास केन्द्र, 5 कम्पोजिर पुनर्वास केन्द्र, कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) और इसके पांच क्षेत्रीय विपणन/सहायक उत्पादन केन्द्र, भारतीय पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, निःशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त है।
9. राष्ट्रीय पुरस्कारः
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिवर्ष 3 दिस्मबर को विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता हैं। विकलांग व्यक्तियों/कर्मचारियों/प्लेसमेंट अधिकारियों संस्थाओं/संस्थाओं/व्यक्तियों/सृजनात्मक प्रतिमाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने एवं मान्यता देने पुरस्कार भेंट करने का उद्देश्य है। विकलांग कर्मचारियों को पुरस्कार भेंट किये जाते हैं जिनमें स्वरोजगारित (20 पुरस्कारों में से 7 पुरस्कार विकलांग महिलाओं के लिए निश्चित किए गए है) विकलांग व्यक्तियों के नियोक्ताओं (18 पुरस्कार) प्लेसमेंट अधिकारी (4 पुरस्कार), व्यक्तियों (5पुरस्कार), संस्थाओं (6पुरस्कार), प्रौद्योगिकीय अविष्कार(1 पुरस्कार) कम लागत से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए अविष्कारों की ग्रहणशीलता (2पुरस्कार) विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट सृजन (2 पुरस्कार) 
सृजन बाधा मुक्त पर्यावरण के सृजन में किए गए उल्लेखनीय कार्य (3 पुरस्कार) रोल माडल (आदर्शभूमिका) (3 पुरस्कार) विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे राज्य के सर्वात्तम जिले (1 पुरस्कार) राष्ट्रीय न्याय की स्थानीय स्तर की सर्वोत्तम समिति (1 पुरस्कार) विकलांग बच्चे की सर्वोत्तम सृजनात्मक कृति (2 पुरस्कार एक लड़के एवं एक बालिका के लिए) पुरस्कार में नकद राशि, प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र, धातु का एक पदक/शील्ड अंत है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से आवेदन पत्र/नामांकन पत्रो की संस्तुति की जा रही है। इच्छुक प्रत्याशी निम्नलिखित अधिकारियों से विस्तारपूर्वक विवरण/जानकारी के लिए संपर्क करें।
1. अवर सचिव (डीडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 फोन 01123386314 फैक्स 23384918 वेबसाइट www.Socialjustice.nic.in
2. निदेशक (डीडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार 7वां तल 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली फोनः011233387269 फैक्स 2338498
	फोटो



श्री आरके शर्मा लेखक/पुनर्वास अधिकारी, वीआरसी विकलांग व्यक्तियों के प्लेसमेंट में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन से राष्ट्रीय पुरस्कार (1999) प्राप्त करते हुए 

राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए संस्तुत विकलांग कर्मचारी/स्वरोजगार विकलांग व्यक्तियों संबंधी विवरण
1. अंग्रेजी तथा हिन्दी में नामः
2. निवास पताः
3. कार्यालय का पताः
4. क्या स्वरोजगारी है या कर्मचारी हैः
5. वेतनमान तथा कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतनः
6. लिंगः
7. आयुः
8. विकलांगता की प्रकृतिः
9. विकलांगता का प्रतिशतः (संक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)
10. शैक्षिक या तकनीकी योग्यताओं का संक्षिप्त विवरण विकलांगता के प्रारम्भ होने के उपरांत अर्जित शैक्षिक योग्यताओं का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाए। (प्रमाण पत्र तथा प्रलेख संलग्न किए जाएं)
11. उस कार्य की प्रकृति जिस पर वह कार्यरत हैः
12. विकलांगता रहति व्यक्तियों की तुलना में उसकी कार्यक्षमता कैसी है। 10% से अधिक का कम में प्रतिशतता
13. सहकर्मियों के साथ संबंध 
14. कार्य में आत्मनिर्भरताः बहुत अच्छी/अच्छी/घटिया
15. मासिक आय
16. गतिशीलता/सक्रियताः बहुत अच्छी/अच्छी/घटिया 
17. अभिकथन, जिसमें प्रत्याशी के जीवन की 200 शब्दों में संक्षिप्त रुप रेखा, उसकी विकलांगता से उत्पन्न अनुभवों के विरुद्ध उसका संघर्ष 
18. उपस्थिति में नियमितता तथा कार्यालय समय का पालन
19. क्या पिछलें तीन वर्षो के दौरान कर्मचारी के कार्यो के लिए उसे कोई प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया गया है
20. कर्मचारियों का सामान्य मूल्यांकन बहुत अच्छा निम्नकोटि टिप्पणीः 
(1) स्वरोजगारी व्यक्तियों की स्थिति का विवरण/केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी सांसद/ विधायक/नगर निगम के नगर पार्षद आदि द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया जाए।
(2) फोटोग्राफ की तीन प्रतियां जिसमें संस्तुत विकलांग कर्मचारी/स्वरोजगारी विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता का विवरण सहित साफ उल्लेख हो।
(3) किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा समर्थित आवेदन पत्र में विकलांगता की कुल मात्रा का उल्लेख होना चाहिए।

महत्वपूर्ण पते एवं टेलीफोन नंबर
क. उड़ीसा में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी'ज) के लिए कार्य कर रहे विशेष सरकारी संस्थान
1. पीडब्ल्यूडी'ज राज्य आयुक्त, सी/ओ. डब्ल्यूएवंसीडी विभाग, उड़ीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर, फोन: 0674-2536775, फैक्स. 2406756/2407142     
2. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसीएच), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीजीईएवंटी, एसआईआरडी कैम्पस, यूनिट-8, भुवनेश्वर-751 012, उड़ीसा. फोन: (0674) 2560375 
3. कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ), भारत सरकार का उपक्रम, एमएसजेएवंई, एस-3/66, मानचेश्वर औद्योगिक एस्टेट, भुवनेश्वर-751010, उड़ीसा. फोन: (0674)2586881/2587670/ 2580210. टेलीफैक्स-2587018   
4. पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआरटीएआर) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, उलटपुर पर, पीओ: बैरोई, जिला: कटक. फोन: (06724) 2805552/2805856     
5. बधिर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र (टीसीटीडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, एसआईआरडी कैम्पस, यूनिट-8, भुवनेश्वर-751012. फोन: (0674)2561394.   
6. नेत्रहीन विकलांग के लिए प्रशिक्षण केंद्र (टीसीटीवीएच), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, एसआईआरडी कैम्पस, यूनिट-8, भुवनेश्वर-751012. फोन: (0674)2561163. 
7. रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र, एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक (उड़ीसा). फोन: (0671) 2612607 
8. विकलांग पुनर्वास राज्य संस्थान (एसआईडीआर), कैपिटल अस्पताल, यूनिट-6, भुवनेश्वर. फोन: (0674) 2407803  
9. शारीरिक रूप से विकलांग के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, उड़ीसा सरकार, यूनिट-5, भुवनेश्वर. फोन: (0674)2410566 
10. जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), कलेक्टोरेट कालाहांडी, (उड़ीसा) फोन: (06670)232115  
11. जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), बीडीओ कार्यालय का कैम्पस, मयूरभंज   
12. जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी), कामकाजी महिला हॉस्टल, संबलपुर (उड़ीसा) (वहां कोरापुट फूलबनी और खुर्दा में एनपीआरपीडी योजना के अधीन 3 और केंद्र हैं।)
13. राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी/ओ. महिला विकास समाबे (Samabay) निगम, ए-30, भौमा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर-751001, फोन-0674-2502355/2502254/2502245    
ख. उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंको के स्थानीय मुख्य कार्यालय 
	क्र. स.
	अधिकारी का पद एवं पता
	टेलीफोन एवं फैक्स

	
	
	कार्यालय
	निवास 
	फैक्स

	1.
	सहायक महा प्रबंधक
इलाहाबाद बैंक,
क्षेत्रीय अधिकारी, प्लाट न. 3/1बी,
आईआरसी गांव, सीविक सैंटर, नयापाली, भुवनेश्वर-751015
	2557563
9437027563
	2561291
	2557564

	2.
	उप महा प्रबंधक,
आंध्र बैंक, छेत्रीय कार्यालय एम/14, बारामूंडा एच.बी. कालोनी, राजधानी कॉलेज के सामने, भुवनेश्वर-751003
	2554599
9861029445
	2407476
	2550757

	3.
	क्षेत्रीय प्रबंधक, 
बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय, 1/1डी, जयादेव विहार, 
क्षेत्रीय कार्यालय, नयापाली, भुवनेश्वर-751015
	2559244
	-
	2559247

	4.
	क्षेत्रीय प्रबंधक,
बैंक ऑफ बरोड़ा,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्लाट न. 171, 
भौम नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर-751001
	2517435
9437033554
	2562363
	2516814

	5.
	सहायक महा प्रबंधक,
कैनरा बैंक, 
क्षेत्रीय कार्यालय, रेड क्रास भवन, प्रथम तल, भुवनेश्वर-751022
	2401956
9437046690
	2430357
	2413012

	6.
	सहायक महा प्रबंधक,
सेंटरल बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्लाट न. 94, जनपथ, यूनिट-3, भुवनेश्वर-751001
	2534025
	2520944
	2534025

	7.
	शाखा प्रबंधक,
कॉरपोरेशन बैंक,
जयादेव नगर, बीजू पटनायक कॉलेज रोड़, भुवनेश्वर-751013
	2361137
	-
	2534570

	8.
	शाखा प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर,
आईडीसीओएल हाउस, यूनिट-3, भुवनेश्वर
	2533865
	2404304
	2535413

	9.
	वरिष्ठ शाखा प्रबंधक,
विजया बैंक, 148, अशोक नगर, भुवनेश्वर-751001
	2533085
	2430085
	2535194

	10.
	महा प्रबंधक,
आईडीबीआई
आईडीबीआई हाउस, जनपथ, भुवनेश्वर-751022
	2542153
9861028060
	2561148
	2543442

	11.
	उप महा प्रबंधक,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, बी-2, शहीद नगर,  स्टेशन स्कवायर, भुवनेश्वर-751007
	2544171
9861021171
	2401480
	2541215

	12.
	मुख्य महाप्रबंधक,
नाबाड,
क्षेत्रीय कार्यालय, 2/1, नयापाली, सिविक सेंटर, भुवनेश्वर-751015
	2553884
	2302467
	2552019

	13.
	शाखा प्रबंधक,
ओरिएटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
अलोक भारती बिल्डिंग, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007
	2504756
	2407476
	2546209

	14.
	शाखा प्रबंधक,
पंजाब एवं सिंध बैंक,
150, एफएवंजी, अशोक नगर, भुवनेश्वर
	2533533
	2555170
	-

	15.
	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक,
पंजाब नेशनल बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्लाट न. 116,  स्टेशन स्कवायर, मधुकुंज बिल्डिंग, 
प्रथम तल, भुवनेश्वर-751001
	2535613
	-
	2534506

	16.
	मुख्य प्रबंधक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 
एन.बी. टावर, नयापाली, भुवनेश्वर-751012
	2560432
	2554557
	-

	17.
	शाखा प्रबंधक,
देना बैंक,
खरावल नगर, 78, जनपथ, भुवनेश्वर
	2534570
	2740613
	-

	18.
	महा प्रबंधक,
एसआईडीबीआई,
चौथा तल, ओसीएचसी बिल्डिंग, राम मंदिर के पास, जनपथ, भुवनेश्वर-751001
	2410156
9437030156
	2408053
	2404476

	19.
	क्षेत्रीय प्रबंधक,
सिंडीकेट बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ-4, द्वितीय तल,
इंद्राधनु मार्किट परिसर, आईआरसी बिल्डिंग, नयापाली, भुवनेश्वर-751015
	2555676
	2551506
	2555425

	20.
	मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक,
यूनाइटिड बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय, ए-88, कल्पना ऐरिया, बीजेबी नगर, भुवनेश्वर-751014
	2314532
	2599812
	2314531

	21.
	सहायक महा प्रबंधक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय, सिविक सेंटर,
नयापाली, भुवनेश्वर-751015
	2558850
	2551040
	2557174

	22.
	शाखा प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद,
367, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007
	2544560
	-
	2544560

	23.
	उप महा प्रबंधक,
यूको बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, सी-2, अशोक नगर, भुवनेश्वर-751001
	2532226
	2303040
	25302890

	24.
	सहायक महा प्रबंधक,
इंडियन बैंक,
प्लॉट न. 117/118, स्टेंशन स्कवायर, भुवनेश्वर पिन:751 001
	2535194
	2435868
	2535194


ग. जिला मजिस्ट्रेट सह कलैक्टर 
	क्र.स.
	जिला
	एसटीडी कोड
	कार्यालय
	निवास
	फैक्स

	1.
	अंगूल
	06764
	230567
	230234
	230685

	2.
	बालासोर
	06782
	262001
	262003
	262208

	3.
	बारगढ़
	06646
	232340
	230041
	231300

	4.
	भदरक
	06784
	250436
	240220,
240100
	240800

	5.
	बोलांगिर
	06652
	232223
	232001
	233082

	6.
	बोद्व
	06841
	222203,
222334
	222204
	222204

	7.
	कट्टक
	0671
	2608100
	2301001
	2301103

	8.
	दियोगढ़
	06641
	226354
	226353
	226301

	9.
	धेनकनल
	06762
	225601
	226500
	225601

	10.
	गजपति
	06815
	222397
	222396
	222464

	11.
	गंजम
	06811
	263700
	263800
	263344

	12.
	जगतसिंहपुर
	06724
	220379
	220199
	220299

	13.
	जजपुर
	06728
	222001
	222330
	222087

	14.
	झारसुगूदा
	06645
	270070
	270400
	270868

	15.
	कालाहंडी
	06670
	230201
	230233
	230303

	16.
	कंधमल
	06842
	253602
	253601
	253905

	17.
	केंद्रपारा
	06727
	232601
	232802
	232602

	18.
	कियोनझार
	06766
	255401
	255410
	254298

	19.
	खुर्दा
	06755
	220001
	2536969
	221567

	20.
	कोरापुट
	06852
	250700,
250477
	250255
	250466

	21.
	मल्कांगिरी
	06861
	230323,
230232
	230345
	230356

	22.
	मयूरभंज
	06792
	252606, 252617
	252601
	252221

	23.
	नवरंगपुर
	06858
	222034
	222345
	222344

	24.
	नयागड़
	06753
	252333
	252240
	252566

	25.
	न्यूपाड़ा
	06678
	223464,
223480
	223464
	223465

	26.
	पुरी
	06752
	222034
	222033
	223939

	27.
	रायगढ़
	06856
	222354
	222345
	222770

	28.
	संबलपुर
	0663
	2400222
	2400001
	2404006

	29.
	सुबरनापुर
	6654
	220201,
220314
	220353,
220363
	220345

	30.
	सुंदरगढ़
	0661
	272265
	272225
	273166


घ. परियोजना निदेशक, डीआरडीए
	क्र.स.
	जिला
	एसटीडी
	कार्यालय
	 निवास
	फैक्स

	1.
	2
	3
	4
	6
	7

	1.
	अंगूल
	956764
	230144/231484
	231248
	230685

	2.
	बालांगिर
	06652
	232863
	232279
	233082

	3.
	बालासोर
	956782
	262647
	262189
	262208

	4.
	बारागढ़
	956646
	234499
	235041
	241300

	5.
	भदरक
	956784
	242864
	252910
	252800

	6.
	बोद्व
	956841
	222186/222741

	222430
	222204

	7.
	कट्टक
	95671
	2618809
	2303035
	2601103

	8.
	दियोगढ़
	956641
	226330
	226217
	226301

	9.
	धेनकनल
	956762
	224761
	224484
	232717

	10.
	गजपति
	06815
	222420
	222208
	222464

	11.
	गंजम
	956811
	262965
	263666
	263344

	12.
	जगतसिंहपुर
	956724
	231091
	220136
	220299

	13.
	जजपुर
	956728
	222054
	223881
	220087

	14.
	झारसुगूदा
	06645
	272997
	270450
	262228

	15.
	कालाहंडी
	06670
	230334
	230870
	230303

	16.
	कंधमल
	06842
	253696
	253709
	253905

	17.
	केंद्रपारा
	956727
	220064
	220860
	222802

	18.
	कियोनझार
	956766
	255538
	255492
	254258

	19.
	खुर्दा
	956755
	220755
	222245
	220688

	20.
	कोरापुत
	06852
	250376
	250377
	250466

	21.
	मल्कांगिरी
	06861
	230409
	220246
	230356

	22.
	मयूरभंज
	06792
	260318
	252319
	252221

	23.
	नयागढ़
	956753
	252051/2338400
	252540
	252566

	24.
	नवरंगपुर
	06858
	222372
	239002
	222344

	25.
	न्यूपाड़ा
	06678
	223476
	223353
	223465

	26.
	पुरी
	956752
	222136/225441
	250523
	223939

	27.
	रायगढ़
	06856
	222309
	222712
	222770

	28.
	संबलपुर
	0663
	2410992/2410970
	2411245
	2404006

	29.
	सोनपुर
	06654
	220366
	22330
	220345

	30.
	सुंदरगढ़
	06622
	273873
	273872
	273874


ड़. अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम'ज़)
	क्र.स.
	पत्ता
	एसटीडी कोड
	फोन कार्यालय

	1.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा यूको बैंक,
द्वितीय लाइन, अमलपाड़ा, 
एटी/पीओ/जिला: अंगूल-759 122
	06764
	231125

	2.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई,
बूटापाली, एटी/पीओ/जिला: बोद्व
	0684
	22206

	3.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई,
केनल एवेन्यू, पंजाबी पाड़ा,
बारगढ़-768 028
	06646
	232690

	4.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, रेगादीपाड़ा, बोलागिंर-767001
	06652
	232509

	5.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा यूको बैंक,
उत्तर होस्टल के पास, जेल रोड़, बालासूर-756 001
	06782
	262486

	6.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा यूको बैंक,
एटी: एनएच-5, जगननाथपुर, भदरक
	06784
	241631

	7.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा यूको बैंक,
बजरकाबटी रोड़, कट्टक-753 001
	0671
	245070

	8.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा यूको बैंक, कूंजाकांता, देनकनल- 759 001
	06762
	224652

	9.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
एटी/पीओ/जिला: दियोनगढ़
	06641
	226453

	10.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा आंध्र बैंक,
परलाखमुंडी, जिला: गजपति- 761200
	06815
	222212

	11.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
आंध्र बैंक, चीन बाजार, बेरहमपुर-760 006, जिला: गंजम
	0680
	202399

	12.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा यूको बैंक : साना बाजार, जगतसिंहपुर- 754 103
	06724
	220656

	13.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई,
एडीबी, एनसी, कॉलेज रोड़, एटी/पीओ/जिला: जजपुर
	956728
	222036

	14.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, झारसूगुदा
	06645
	227079

	15.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, हाथीसलपाड़ा,
भवानीपटना-766 001, जिला: कालाहंडी
	06670
	230440

	16.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, बस स्टेण्ड के पास, केंद्रापाड़ा-754211
	06727
	220941

	17.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, 
खनन स्कवायर, कियोनझर-758001
	06766
	255297

	18.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, खुर्दा
	0674
	2530516

	19.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, कोरापुट-764 020
	06852
	250252

	20.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा बैंक ऑफ इंडिया,
होस्पिटल रोड़, लाल बाजार, बारीपाड़ा-757001, मयूरभंज
	06792
	252306

	21.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई,
तेली सही, नवरंगपुर-764 059
	06858
	222536

	22.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, एडीबी,
एटी/पीओ/जिला: न्यूपाड़ा (उड़ीसा)
	06678
	223421

	23.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
यूको बैंक, सदर थाना स्कवायर, दत्ता टोटा, पूरी- 752 001
	06752
	2223532

	24.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, फूलबनी-762 001
	06842
	053766

	25.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रायगढ़, जिला: रायगढ़
	06858
	223418

	26.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बुद्वराजा,
नियर अरुण शक्ति नर्सिंग होम, संबलपुर
	0663
	2521445

	27.
	अग्रणी जिला प्रबंधक,
द्वारा एसबीआई, मोहंटी पाड़ा, सुंदरगढ़-770001
	0661
	4173357


च. जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी'ज़) के महाप्रबंधक
	क्र. स.
	डीआईसी का नाम
	फोन नंबर

	
	
	कोड
	कार्यालय
	निवास

	
	सत्रह पुराने डीआईसी'ज़
	
	
	

	1.
	बालासूर
	06782
	2362168
	2362439

	2.
	भुवनेश्वर
	0674
	2580146
	2435187

	3.
	बालागिंर
	06652
	232085
	232588

	4.
	कट्टक
	0671
	2344852
	2300660

	5.
	देनकनल
	06762
	224552
	224574

	6.
	बेरहमपुर
	0680
	2290715
	204961

	7.
	जगतपुर
	0671
	2491573
	2590238

	8.
	कालाहंडी
	06670
	232637
	230153

	9.
	कियोनझार
	06766
	255418
	255466

	10.
	कोरापुट
	06854
	230981
	241611

	11.
	मयूरभंज
	06792
	252670
	252260

	12.
	फूलबनी
	06842
	253239
	253331

	13.
	पुरी
	06752
	223394
	224087

	14.
	रायगढ़
	06856
	223002
	

	15.
	राउरकेला
	0661
	2507967
	2646627

	16.
	संबलपुर
	0663
	2411487
	2412767

	17.
	सुंदरगढ़
	0661
	4172236
	4172294

	
	14 नई डीआईसी’एस
	
	
	

	18.
	अंगुल
	06764
	233781
	236875

	19.
	बारागढ़
	06646
	233772
	

	20.
	भदरक
	06784
	240472
	251577

	21.
	बोद्व
	06841
	22714
	

	22.
	दियोगढ़
	06641
	226054
	27144

	23.
	गजपति
	06815
	22084
	

	24.
	जगतसिंहपुर
	06724
	221707
	2334254

	25.
	झारसुगूदा
	06645
	272029
	271785

	26.
	केंद्रापारा
	06727
	220168
	

	27.
	मल्कागिंरी
	06861
	230338 (पीपी)
	

	28.
	न्यूपाड़ा
	06678
	222686
	

	29.
	नयागढ़
	06753
	253783
	2550626

	30.
	नवरंगपुर
	06858
	222303
	

	31.
	सोनपुर
	06654
	220865
	


छ. अ.जा./अ.जन.जा. वित्त विकास निगम (ओएसएफडीसी) उड़ीसा के जिला शाखा
	क्र.स.
	जिला
	पद
	एसटीडी कोड
	फोन न.

	1.
	अंगूल
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06764
	231173

	2.
	बालासूर
	जिला प्रबंधक
	06782
	2363025

	3.
	बारगढ़
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06646
	22656

	4.
	भदरक
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	0678
	250330

	5.
	बोलागिंर
	जिला प्रबंधक
	06652
	232683

	6.
	बोद्व
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06841
	22279

	7.
	कट्टक
	जिला प्रबंधक
	0671
	2312968

	8.
	दियोगढ़
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06641
	26407

	9.
	देनकनल
	जिला प्रबंधक
	06762
	234510

	10.
	गजपति
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06815
	22825

	11.
	गंजम
	जिला प्रबंधक
	0680
	206718

	12.
	जगतसिंहपुर
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06724
	20429

	13.
	जजपुर
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06728
	20661

	14.
	झारसुगूदा
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06645
	273402

	15.
	कालाहंडी
	जिला प्रबंधक
	06670
	230793

	16.
	केंद्रापाड़ा
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06727
	232160

	17.
	कियोनझार
	जिला प्रबंधक
	06766
	255382

	18.
	खुर्दा
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06755
	2221169

	19.
	कोरापुट
	जिला प्रबंधक
	06852
	251483

	20.
	मयूरभंज
	जिला प्रबंधक
	06792
	260863

	21.
	मल्कांगिरी
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06861
	230408

	22.
	नबरंगपुर
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06858
	22461

	23.
	नयागढ़
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06753
	252516

	24.
	न्यूपाड़ा
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06756
	23479

	25.
	फूलबनी
	जिला प्रबंधक
	06842
	253515

	26.
	पुरी
	जिला प्रबंधक
	06752
	223662

	27.
	रायगढ़
	जिला प्रबंधक
	06856
	22337

	28.
	संबलपुर
	जिला प्रबंधक
	0663
	2410311

	29.
	सोनपुर
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06654
	20372

	30.
	सुंदरगढ़
	जिला कल्याण अधिकारी सह जिला प्रबंधक
	06622
	272496


ज. जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ'ज़)
	क्र. स.
	जिला
	कोड न.
	कार्यालय
	निवास

	1.
	अंगूल
	956764
	231820
	

	2.
	बालासोर
	956782
	262460
	262515

	3.
	बारगढ़
	956646
	247009
	231610

	4.
	भदरक
	956784
	250164
	

	5.
	बोलंगिर
	956652
	232397
	231314

	6.
	बोद्व
	956841
	222442
	

	7.
	कट्टक
	95671
	2607822
	

	8.
	दियोगढ़
	956641
	226845
	226842

	9.
	देनकनल
	956762
	224481
	225854

	10.
	गजपति
	956815
	222025
	223295

	11.
	गंजम
	956811
	263968
	262460

	12.
	जगतसिंहपुर
	958724
	220865
	

	13.
	जजपुर
	956728
	223075
	223210

	14.
	झारसूगुदा
	956645
	270893
	

	15.
	कालाहंडी
	956670
	230537
	230926

	16.
	कंधमाल
	956842
	253694
	

	17.
	केंद्रपाड़ा
	956727
	232004
	

	18.
	कियोनझार
	956766
	255557
	254876

	19.
	खुर्दा
	956755
	221902
	2593767

	20.
	कोरापुट
	956852
	251308
	251465

	21.
	मल्कांगिरी
	956861
	230521
	230485

	22.
	मयूरभंज
	956792
	252268
	253784

	23.
	नवरंगपुर
	956858
	223122
	222952

	24.
	नयागढ़
	956753
	253433
	253340

	25.
	न्यूपाड़ा
	956678
	223549
	223565

	26.
	पुरी
	956752
	223350
	221058

	27.
	रायगढ़
	956856
	223076
	225154

	28.
	संबलपुर
	95663
	2410557
	2412036

	29.
	सोनपुर
	956654
	220403
	220080

	30.
	सुंदरगढ़
	956622
	273161
	273128


झ. उड़ीसा के जिला/विशेष रोजगार कार्यालय एवं विश्वविद्यालय ब्यूरो
	क्र.स.
	स्थान
	कोड
	कार्यालय

	1.
	अंगूल
	956764
	230216

	2.
	बालासोर
	956782
	262166

	3.
	बरीपाड़ा
	956792
	252747

	4.
	बारागढ़
	956646
	246196

	5.
	बोलांगिर
	956652
	232067

	6.
	भवानीपटना
	956670
	230628

	7.
	बेरहमपुर
	95680
	280643

	8.
	भदरक
	956784
	231717

	9.
	बोद्व
	06841
	222263

	10.
	कट्टक
	95671
	2621056

	11.
	दियोगढ़
	956641
	226469

	12.
	धेनकनल
	956762
	226653

	13.
	गजपति
	956815
	222731

	14.
	जजपुर शहर
	956728
	222659

	15.
	झारसुगूदा
	06645
	272437

	16.
	जगतसिंहपुर
	956724
	220467

	17.
	कोरापुट
	956852
	251207

	18.
	केंद्रापाड़ा
	956727
	232124

	19.
	कियोनझार
	956766
	255449

	20.
	खुर्दा (बीबीएसआर)
	95674
	2410744

	21.
	नयागढ़
	956753
	252625

	22.
	न्यूपाड़ा
	956678
	223371

	23.
	नवरंगपुर
	956858
	222471

	24.
	मल्कांगिरी
	956861
	230427

	25.
	फूलबनी
	956842
	253626

	26.
	पुरी
	956752
	222757

	27.
	राअरकेला
	95661
	2504446

	28.
	रायगढ़
	956856
	223133

	29.
	संबलपुर
	95663
	2411086

	30.
	सोनपुर
	956654
	220007

	31.
	यूईआईएवंजीबी, संबलपुर
	95663
	

	32.
	यूईआईएवंजीबी, बेरहमपुर
	95680
	242422

	33.
	कर्मचारी रोजगार कार्यालय ईएक्स.. फार अजा/अ.ज.जा, बीबीएसआर
	95674
	2403515

	34.
	विशेष कर्मचारी रोजगार कार्यालय पीएच के लिए, बीबीएसआर
	95674
	2410566

	35.
	राज्य कर्मचारी रोजगार कार्यालय, बीबीएसआर.
	95674
	2406087

	36.
	यूईआईएवंजीबी, ओयूएटी भुवनेश्वर
	95674
	2405738

	37.
	यूईआईएवंजीबी, भुवनेश्वर
	95674
	2580736


 ञ. उड़ीसा के मुख्य जिला चिकित्सीय अधिकारी (सीडीएमओएस)
	क्र.स.
	अधिकारी का पद एवं पता 
	कोड
	कार्यालय
	निवास

	1.
	अंगूल
	06764
	232507
	231302

	2.
	बोलांगिर
	956652
	232243
	234554

	3.
	बालासोर
	956782
	262011
	265545

	4.
	भदरक
	956782
	251866
	

	5.
	बारगढ़
	956646
	232804
	232804

	6.
	बोद्व
	956841
	222478
	222495

	7.
	कट्टक
	95671
	2301007
	2649871

	8.
	धेनकनल
	956762
	226423
	

	9.
	दियोनगढ़
	956641
	226428
	226480

	10.
	गंजम
	95680
	2225383
	2225188

	11.
	गजपति
	956815
	222205
	222567

	12.
	जगतसिंहपुर
	956724
	220064
	220401

	13.
	जजपुर
	956728
	222597
	222806

	14.
	झारसुगूदा
	956645
	273104
	273578

	15.
	कोंधमांल
	956842
	253249
	253349

	16.
	खुर्दा
	956755
	221419
	2554512

	17.
	कियोनझार
	956766
	255525
	254942

	18.
	कोरापुट
	956852
	250242
	251234

	19.
	केंद्रापाड़ा
	956727
	232171
	232151

	20.
	कालाहंडी
	956670
	233761
	230004

	21.
	मयूरभंज
	956792
	252671
	252615

	22.
	मल्कांगिरी
	956861
	230277
	230326

	23.
	न्यूपाड़ा
	956678
	223346
	223347

	24.
	नवरंगपुर
	956858
	222057
	223022

	25.
	नयागढ़
	956753
	252189
	253587

	26.
	पुरी
	956752
	222124
	222031

	27.
	रायगढ़
	956856
	235603
	222959

	28.
	सबंलपुर
	95663
	2401843
	2400033

	29.
	सुंदरगढ़
	956622
	272201
	272244

	30.
	सोनपुर
	956654
	220209
	220005


